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इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 25 फरवरी , 2021 
सा.का.नि. 139 ( अ ) .— केंद्रीय सरकार , सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 ( 2000 का 21 ) की धारा 87 की 
उपधारा ( 2 ) के खंड ( य ) और खंड ( यछ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते और 

सूचना 

प्रौद्योगिकी ( मध्यवर्ती 
दिशानिर्देश ) नियम , 2011 को उन बातों के सिवाय , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया 
गया है , अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 


भाग 1 


प्रारंभिक 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी ( मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल 
मीडिया आचार संहिता ) नियम , 2021 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं - ( 1 ) इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों , -- 

( क ) “ पहुंच नियंत्रण तंत्र " से कोई उपाय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत तकनीकी उपाय सम्मिलित है जिसके 

माध्यम से आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु पर पहुंच को उपयोक्ता की पहचान या आयु के सत्यापन के 
आधार पर निर्बन्धित किया जा सकेगा 
“ पहुंच सेवाएं ” से कोई उपाय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत बद्ध अनुशीर्षण , उपशीर्षण और श्रव्य विवरण 
सम्मिलित हैं जिसके माध्यम से आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु पर दिव्यांगजनों के लिए पहुंच में सुधार 
किया जा सकता है ; 


; 
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( ग ) 


“ अधिनियम " से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 ( 2000 का 21 ) अभिप्रेत है ; 
( घ ) “ बालक ” से 18 वर्ष से कम आयु का बालक अभिप्रेत है ; 
( ङ ) “ समिति ” से नियम 14 के अधीन गठित अंतर्विभागीय समिति अभिप्रेत है ; 
( च ) “ संचार सपर्क " से किसी हाइपर टैक्स्ट या ग्राफिकल एलीमेंट के बीच और समान या भिन्न इलैक्ट्रानिकी 

दस्तावेज के बीच एक या अधिक मदों में संपर्क अभिप्रेत है जिनमें किसी हाइपर लिंक की गई मद को 
दबाने पर उपयोक्ता को स्वतः हाइपर लिंक के दूसरे छोर पर अंतरित कर दिया जाता है जो दूसरा 

इलैक्ट्रानिकी अभिलेख या कोई अन्य वेबसाइट या अनुप्रयोग या ग्राफिकल एलीमेंट हो सकता है ; 
( छ ) “ अंतर्वस्तु ” से अधिनियम की धारा 2 के खंड ( न ) के अधीन परिभाषित इलैक्ट्रानिकी अभिलेख 

अभिप्रेत है ; 
( ज ) “ अंतर्वस्तु विवरणकर्ता " से ऐसे मुद्दे और चिंताए अभिप्रेत है जो किसी आनलाईन कुरेटड अंतर्वस्तु के 

वर्गीकरण से सुसंगत है , जिसके अंतर्गत विभेद , अबैध या खतरनाक पदार्थों का चित्रण , अनुकरणीय 
व्यवहार , नग्नता , भाषा , सैक्स , हिंसा , डर , धमकी , हारर और अन्य ऐसी चिंताए सम्मिलित हैं जिन्हें इन 
नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ; 
“ डिजीटल मीडिया ” से ऐसी डिजिटल की गई अंतर्वस्तु अभिप्रेत है जिसका इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्कों 
पर पारेषण किया जा सकता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित द्वारा प्राप्त की गई , भंडार की गई , 
पारेषण की गई , संपादित या प्रोसेस की गई 


( i ) मध्यवर्ती ; या 


( ii ) समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु का प्रकाशक या आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक ; 
( ज ) “ शिकायत ” के अंतर्गत कोई परिवाद चाहे किसी अंतर्वस्तु , किसी मध्यवर्ती या प्रकाशक के इस 

अधिनियम के अधीन कर्तव्य से संबंधित है या , यथास्थिति , किसी मध्यवर्ती या प्रकाशक के कंप्यूटर 
संसाधनों से संबंधित है ; 


" शिकायत अधिकारी " से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए , यथास्थित , मध्यवर्ती या प्रकाशक द्वारा 
नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ; 


प्रयोजन , 


" मंत्रालय ” से इन नियमों के भाग 2 को प्रयोजन के लिए जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों , 
इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार और इन नियमों के भाग 3 के प्रयोजनों के 
लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार अभिप्रेत है ; 
“ समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु ” के अंतर्गत नए प्राप्त या उल्लेखनीय अंतर्वस्तु जिसके अंतर्गत 
विवरण विशेषकर मुख्यतः सामाजिक , राजनीतिक , आर्थिक या सांस्कृतिक प्रकृति की हाल ही की 
घटनाएं सम्मिलित है जिन्हें इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्कों पर उपलब्ध कराया गया है और कोई अन्य 
डिजिटल मीडिया जिसमें समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु है जिनमें परिप्रेक्ष्य , सार , महता 
और ऐसी सूचना का अर्थ समाचार और करंट अफेयर की प्रकृति का है , सम्मिलित है ; 
“ समाचारपत्र " से खुली , मोड़ी हुई शीटों का आवधिक पत्र अभिप्रेत है जिसे प्रायः अखबारी कागज पर 
प्रिंट किया जाता है और दैनिक रूप से या कम से कम सप्ताह में एक बार निकाला जाता है , जिसमें 
वर्तमान घटनाक्रम , लोक समाचार पर सूचना या लोक समाचारों पर टिप्पणियां अंतर्विष्ट होती है ; 
“ समाचार एग्रीगेटर ” से कोई अस्तित्व अभिप्रेत है जो समाचारों और करंट अफेयर अंतर्वस्तु को उपलब्ध 
कराने में अवधारण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है उपयोक्ता ओं को किसी कंप्यूटर 
संसाधन को उपलब्ध कराता है , जो ऐसे उपयोक्ताओं को समाचारों और करंट अफेयर अंतर्वस्तु जिसको 
एग्रीगेट किया जा रहा है , कूरेट किया जा रहा है और ऐसे अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है , तक 
पहुंच बनाने में समर्थ करता है ; 
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“ मांग पर ” से कोई सिस्टम अभिप्रेत है जहां कोई उपयोक्ता , अभिदाता या दर्शक को ऐसे उपयोक्ता द्वारा 
इलैक्ट्रानिकी रूप में किसी अंतर्वस्तु को , जिसका किसी कंप्यूटर संसाधन पर पारेषण किया जाता है पर 
ऐसे उपयोक्ता द्वारा चुने गए समय पर और उपयोक्ता द्वारा चयन किए गए अनुसार पहुंच बनाने के 
लिए समर्थ बनाया जाता है ; 
“ आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु ” से समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु से भिन्न श्रव्य दृश्य अंतर्वस्तु का 
क्यूरेटेड कैटालाग अभिप्रेत है जिसका क्यूरेटेड आनलाइन अंतर्वस्तु प्रकाशक स्वामी है , अनुज्ञप्तिधारी है 
या जिसके साथ पारेषण की संविदा की गई है और जिसको मांग पर उपलब्ध कराया जाता है जिसके 
अंतर्गत किंतु उस तक ही सीमित नहीं है , अंशदान के माध्यम से इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर उपलब्ध 
कराया जाता है और इसके अंतर्गत फिल्म , श्रव्य दृश्य कार्यक्रम , डाक्यूमेंट्री , टेलीविजन कार्यक्रम , 
सीरियल , पोडकास्ट और ऐसी अन्य अतर्वस्तु सम्मिलित है ; 
" व्यक्ति ” से आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2 की उपधारा ( 31 ) में 

यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( ध ) “ प्रकाशक ” से समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु का प्रकाशक या आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का 

प्रकाशक अभिप्रेत है ; 
( न ) “ समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु का प्रकाशक " से किसी आनलाइन पेपर , समाचार पोर्टल , 

समाचार एग्रीगेटर , समाचार अभिकरण और ऐसा कोई अन्य अस्तित्व अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी 
नाम से ज्ञात हो , जो कार्य करने के स्वरूप में समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु के प्रकाशक के अनुरूप 
हों किंतु इसके अंतर्गत समाचार पत्र , समाचार पत्रों के ई - पत्रों की अनुकृति और कोई व्यष्टिक या 
उपयोक्ता सम्मिलित नहीं होगा जो क्रमबद्ध कारबार व्यवसायिक या वाणिज्यिक कार्यकलाप के प्रक्रम 

में अंतर्वस्तु का पारेषण नहीं करता है ; 
( प ) " आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक ” से कोई प्रकाशक अभिप्रेत है जो किसी आनलाइन क्यूरेटेड 

अंतर्वस्तु अभिप्रेत है जो किसी आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु को उपलब्ध कराने का अवधारण करने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है , उपयोक्ता ओं को किसी कंप्यूटर संसाधन को उपलब्ध कराता है , जो ऐसे 
उपयोक्ता ओं को इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक पहुंच बनाने में समर्थ 
करते है और ऐसा अन्य अस्तित्व चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो , जो कार्य करने में आनलाइन क्यूरेटेड 
अंतर्वस्तु के प्रकाशकों के समान हो किंतु इसके अंतर्गत कोई व्यष्टि या उपयोक्ता सम्मिलित नहीं है जो 

क्रमबद्ध कारबार वृत्तिक या वाणिज्यिक कार्यकलाप के प्रक्रम में अंतर्वस्तु का पारेषण नहीं करता है ; 
( फ ) “ महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती ” से सोशल मीडिया मध्यवर्ती अभिप्रेत है जिसके पास ऐसी 

अवसीमा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए पर अनेक संख्या में भारत में रजिस्ट्रीकृत 

उपयोक्ता हैं ; 
( ब ) “ सोशल मीडिया मध्यवर्ती ” से कोई मध्यवर्ती अभिप्रेत है जो प्रारंभिक रूप से या एकमात्र रूप से दो या 

अधिक उपयोक्ता ओं के बीच आनलाइन इंटरेक्शन को समर्थ बनाता है और उन्हें अपनी सेवाओं का 
उपयोग करते हुए सूचना का सृजन करने में , अपलोड करने में , उसे बांटने में , उसका प्रसार करने में , उसे 

उपांतरित करने में या उस तक पहुंच बनाने में समर्थ बनाता है ; 
( भ ) “ उपयोक्ता ” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी मध्यवर्ती या प्रकाशक के कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच 

बनाता है या उसे सूचना को होस्ट करने , प्रकाशित करने , बांटने , अंतरण करने , देखने , प्रदर्शित करने , 
डाउनलोड करने या अपलोड करने के प्रयोजन के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करता है और 
इसके अंतर्गत ऐसे कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करने में मध्यवर्ती या प्रकाशक और पाने वाले तथा 

आरिजिनेटर का उपयोग करता है ; 
( म ) “ उपयोक्ता एकाउंट ” से किसी मध्यवर्ती या प्रकाशक के पास किसी उपयोक्ता के एकाउंट का 

रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है और इसके अतंर्गत प्रोफाइल , एकाउंट , पेज , हैंडल्स और ऐसे समान प्रेजेंस 
सम्मिलित है जिनके द्वारा कोई उपयोक्ता मध्यवर्ती या प्रकाशक द्वारा प्रस्ताव की गई सेवाओं तक पहुंच 

करने में समर्थ होता है , अभिप्रेत है । 
( 2 ) उन शब्दों और पदों का , जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं , किंतु अधिनियम और तदधीन बनाए गए 
नियमों में परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो उनका क्रमश :, यथास्थिति , अधिनियम और उक्त नियमों में है । 
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भाग 2 


मध्यवर्तियों द्वारा सम्यक् तत्परता और शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि 
3. ( 1 ) मध्यवर्ती द्वारा सम्यक् तत्परता का रखा जाना – कोई मध्यवर्ती जिसके अंतर्गत सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती और 
महत्वपूर्ण सामाजिक मीडिया मध्यवर्ती सम्मिलित है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निम्नलिखित सम्यक् तत्परता का 
पालन करेगा , अर्थात् - 


( क ) मध्यवर्ती , यथास्थिति , अपनी वेबसाइट , मोबाईल आधारित अनुप्रयोग या दोनों पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने कंप्यूटर 
संसाधनों तक पहुंच या उपयोग के लिए नियम और विनियम , प्राइवेसी नीति और उपयोक्ता करार को प्रकाशित करेगा ; 
( ख ) मध्यवर्ती के नियम और विनियम , प्राइवेसी नीति या उपयोक्ता करार कंप्यूटर संसाधित के उपयोक्ता को किसी सूचना 
को होस्ट नहीं करेंगे , प्रदर्शित नहीं करेंगे , अपलोड नहीं करेंगे , उपांतरित नहीं करेंगे , प्रकाशित नहीं करेंगे , पारेषित नहीं 
करेंगे , भंडार नहीं करेंगे , अद्यतन नहीं करेंगे या साझा नहीं करेंगे जो 

( i ) किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती है जिसके प्रति उपयोक्ता के पास कोई अधिकार नहीं 
( ii ) अपमानजनक है , अश्लील है , कामोद्दीपक है , बालयौन शोषण संबंधी है , किसी दूसरे व्यक्ति की निजता को भंग 
करने वाली है , जिसके अंतर्गत शारीरिक निजता , लिंग के आधार पर अपमानजनक या तंग करने वाली है , 
निंदाकारी है , मूल वंश या जातीय रूप से आक्षेपकारक है जो धनशोधन या जुआ या उससे संबंधित या बढ़ावा देने 
वाली है या अन्यथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि से असंगत या उसके प्रतिकूल है ; 
( iii ) बालक के लिए हानिप्रद है ; 
( iv ) किसी पेटेंट , व्यापार चिह्न , प्रतिलिप्याधिकार या अन्य सांपातिक अधिकारों का अतिलंघन करती है ; 
( v ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन करती है ; 
( vi ) पाने वाले को संदेश के उद्भव के संबंध में धोखा देती है या भ्रामक है या जानबूझकर या आशयपूर्वक किसी 
ऐसी सूचना से संसूचित करती है जो स्पष्ट रूप से मिथ्य या भ्रामक प्रकृति की है किंतु जिसे युक्तियुक्त रूप से एक 
तथ्य के रूप में देखा जा सकता है ; 
( vii ) किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती है ; 
( viii ) भारत की एकता , अखंडता , रक्षा , सुरक्षा या संप्रभुता , विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था को 
चुनौती देता है या किसी संज्ञेय अपराध को कारित करने के लिए उद्दीपत करता है या किसी अपराध के अन्वेषण 
को रोकता है या किसी दूसरे राष्ट्र का अपमान करता है ; 
( ix ) उसमें कोई साफ्टवेयर वायरस या कोई अन्य कंप्यूटर कोड , फाइल या प्रोग्राम अंतर्विष्ट है जिसे किसी कंप्यूटर 
संसाधन में व्यवधान डालने , उसे नष्ट करने या उसके कार्य करने को सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है ; 
( x ) जो स्पष्ट रूप से मिथ्य है और सत्य नहीं है तथा उसे किसी ऐसे प्ररूप में लिखा गया है या प्रकाशित किया 
जाता है जिसका आशय किसी व्यक्ति , अस्तित्व या अभिकरण को वित्तीय अभिलाभ के लिए तंग करना या किसी 

व्यक्ति को कोई उपहाति कारित करना ; 
( ग ) मध्यवर्ती आवधिक रूप से अपने उपयोक्ता ओं को कम से कम वर्ष में एक बार सूचित करेगा कि ऐसे मध्यवर्ती के 
कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग के लिए नियमों और विनियमों , निजता नीति या उपयोक्ता करार कि अननुपालना की दशा में 
उसे उपयोक्ता ओं की पहुंच के अधिकार या कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग अधिकारों को तुरंत समाप्त करने का या , 
यथास्थिति , अननुपालना सूचना या दोनों को हटाने का अधिकार होगा । 
( घ ) कोई मध्यवर्ती किसी अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय या समुचित सरकार या उसके अभिकरण द्वारा 
अधिनियम की धारा 79 की उपधारा ( 3 ) के खंड ( ख ) के अधीन अधिसूचित किए जाने पर किसी आदेश के रूप में वास्तविक 
जानकारी की प्राप्ति पर किसी अविधिपूर्ण सूचना को होस्ट नहीं करेगा , भंडार नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करेगा , जो 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत की संप्रभुता और अखंडता ; राज्य की सुरक्षा ; विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों ; 
लोक व्यवस्था , शिष्टता या नैतिकता ; किसी न्यायालय की अवमानना ; मानहानि ; पूर्वोक्त के संबंध में किसी अपराध के 
उद्दीपन या किसी सूचना के संबंध में है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है 
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परंतु समुचित सरकार या उसके अभिकरण द्वारा किसी सूचना के संबंध में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन 
प्रतिषिद्ध किया गया है , की गई कोई अधिसूचना किसी अभिकरण द्वारा ऐसे जारी की जाएगी जैसे समुचित सरकार द्वारा 
अधिसूचित किया जाए : 
परंतु यह और कि इस खंड के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना और प्रर्वगों के भीतर स्वैच्छिक आधार पर खंड ( ख ) के अधीन या ऐसे 
मध्यवर्ती द्वारा उपनियम ( 2 ) के प्राप्त शिकायत आधार पर किसी सूचना डाटा या संसूचना या संपर्क पहुंच को हटाना या 
असमर्थ करना अधिनियम की धारा 79 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) या खंड ( ख ) की शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा । 


परंतु यह भी कि किसी सूचना , डाटा या संचार संपर्क , जो इस खंड के अधीन सूचना के प्रवर्गों के अधीन विनिर्दिष्ट है , का 
खंड ( ख ) के अधीन हटाया जाना स्वैच्छिक आधार पर या ऐसे मध्यवर्ती द्वारा उपनियम ( 2 ) के अधीन प्राप्त शिकायत के 
आधार पर होगा , या अधिनियम की धारा 79 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) या खंड ( ख ) के अधीन किन्हीं शर्तों का उल्लंघन 
नहीं होगा । 


( ङ ) अस्थायी सूचना का अस्थायी या अल्पकालिक या मध्यवर्ती भंडारण जो किसी मध्यवर्ती द्वारा स्वतः उसके नियंत्रण के 
अधीन किसी कंप्यूटर संसाधन या उस कंप्यूटर संसाधन के अभिन्न अभिलक्षण के रूप में किया जाता है जिसमें किसी मानव 
का कोई कृत्य करना अंतर्वलित नहीं है जो स्वचालित है जो आगे पारेषण के लिए एल्गोरिदमिक संपादकीय नियंत्रण है या 
किसी अन्य कंप्यूटर संसाधन से संपर्क है , खंड ( घ ) के अधीन निर्दिष्ट सूचना का होस्ट किया जाना , भंडारण किया जाना या 
प्रकाशन नहीं होगा ; 
( च ) मध्यवर्ती अपने उपयोक्ता ओं को आवधिक रूप से कम से कम वर्ष में एक बार अपने नियमों और विनियमों , निजता 
नीति या उपयोक्ता करार या , यथास्थिति , अपने नियमों और विनियमों , निजता नीति या उपयोक्ता करार में किसी 
परिवर्तन से सूचित करेगा ; 
( छ ) खंड ( घ ) के अधीन वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर खंड ( ख ) के अधीन स्वैच्छिक आधार पर उल्लघंन या उप 
नियम ( 2 ) के अधीन प्राप्त शिकायत के आधार पर जब किसी सूचना को हटाया जाता है या उस तक पहुंच को अशक्त किया 
जाता है , मध्यवर्ती किसी भी रीति में साक्ष्य को नष्ट किए बिना ऐसी सूचना और सहबद्ध अभिलेखों का अन्वेषण के प्रयोजनों 
के एक सौ अस्सी दिन तक या ऐसी दीर्घतर अवधि के लिए परिरक्षण करेगा जैसा कि न्यायालय द्वारा या सरकारी 
अभिकरणों द्वारा जो विधिपूर्वक प्राधिकृत है , अपेक्षा की जाए ; 

( ज ) जब कोई मध्यवर्ती किसी कंप्यूटर संसाधन पर रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी सूचना का संग्रहण करता है , वह 
उसकी 

सूचना को , यथास्थिति , रजिस्ट्रेशन के किसी रद्दकरण या प्रतिसंहारण के पश्चात् एक सौ अस्सी दिन की अवधि के 
लिए प्रतिधारित करेगा ; 

( झ ) मध्यवर्ती अपने कंप्यूटर संसाधनों और उनमें अंतर्विष्ट सूचना को सुरक्षित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय 
करेगा , युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जैसाकि सूचना प्रौद्योगिकी ( युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियां 
और प्रक्रिया तथा संवेदनशील वैयक्तिक सूचना ) नियम , 2011 में यथाविहित 
( अ ) मध्यवर्ती यथासंभव शीघ्र किंतु किसी आदेश की प्राप्ति से बहत्तर घंटे के अपश्चात् अपने नियंत्रणाधीन या कब्जे की 
सूचना को या सहायता को सरकारी अभिकरण को उपलब्ध कराएगा जो विधिपूर्वक पहचान का सत्यापन करने या तत्समय 
प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या साइबर सुरक्षा घटनाओं , अपराधों का निवारण करने , पता लगाने , जांच करने या 
अभियोजन के लिए जांच करने या संरक्षण या साइबर सुरक्षा कार्यकलापों के लिए प्राधिकृत है : 
परंतु ऐसा कोई आदेश लिखित में होगा जिसमें स्पष्ट रूप से , यथास्थिति , सूचना या सहायता की वांछा करने का कथन 


किया जाएगा ; 


( ट ) मध्यवर्ती 

जानबूझकर कंप्यूटर संसाधन में तकनीकी संरचना को तैनात या प्रतिस्थापित या उपांतरित नहीं करेगा या 
ऐसे किसी 

कृत्य में पक्षकार नहीं बनेगा जो कंप्यूटर संसाधन के प्रचालन के सामान्य प्रक्रम को , जो उसके द्वारा किए जाना 
संभावित है , परिवर्तित करे या उसमें परिवर्तित करने का सामर्थ्य हो , जिससे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का परिवंचन हो : 
परंतु मध्यवर्ती कंप्यूटर संसाधन और उसमें अंतर्विष्ट सूचना को सुरक्षित करने के कृत्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन के 
लिए प्रौद्योगिकीय साधन विकसित कर सकेगा , उत्पादित कर सकेगा , वितरित कर सकेगा या नियोजित कर सकेगा । 
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( ठ ) मध्यवर्ती साइबर सुरक्षा की घटनाओं की रिपोर्ट करेगा और संबंधित सूचना को भारतीय कंप्यूटर आपात स्थिति 
प्रतिक्रिया दल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी ( भारतीय कंप्यूटर आपात स्थिति प्रतिक्रिया दल और कृत्य और कर्तव्य निष्पादन 
रीति ) नियम , 2013 में उल्लिखित यथाविहित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार सूचना को बांटेगा । 
( 2 ) मध्यवर्ती का शिकायत निपटान तंत्र : ( क ) मध्यवर्ती प्रमुख रूप से अपनी वेबसाइट पर मोबाइल आधारित अनुप्रयोग पर 
या दोनों पर शिकायत अधिकारी का नाम और संपर्क ब्यौरों के साथ उस तंत्र को प्रकाशित करेगा जिसके द्वारा कोई 
उपयोक्ता या पीड़ित इस नियम 5 के उपबंधों के किसी उल्लंघन को या उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर संसाधनों से 
संबंधित मामलों के संबंध में शिकायत कर सकेगा तथा शिकायत अधिकारी निम्नलिखित के उत्तरदायी होगा अर्थात् : 

( i ) 24 घंटों के भीतर परिवाद को अभिस्वीकार करेगा और इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसे 
परिवाद का निपटान करेगा ; 


( ii ) समुचित सरकार , किसी सक्षम प्राधिकारी या सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा जारी किसी 

आदेश , नोटिस या निदेश की प्राप्ति और अभिस्वीकृति देगा । 
( ख ) मध्यवर्ती , किसी अन्तर्वस्तु के संबंध में , जो प्रथम दृष्ट्या ऐसी प्रकृति की सामग्री है जो ऐसे व्यष्टि के निजी हिस्से को 
उद्घाटित करती है , ऐसे व्यष्टि को पूर्णतः या अंशतः नग्न दर्शित करती है अथवा ऐसे व्यष्टि को किसी यौन कृत्य या व्यवहार 

में 
दर्शित या चित्रित करती है , अथवा इलैक्ट्रानिक रूप में प्रतिरुपण की प्रकृति की है , जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यष्टि की कृत्रिम रुप 
से मोर्फड छवियां भी हैं , इस उप - नियम के अधीन इस निमित्त व्यष्टिक या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत की प्राप्ति के 
24 घंटे के भीतर ऐसी अन्तर्वस्तु को हटाने या उस तक पहुंच को असमर्थ बनाने के लिए सभी युक्तियुक्त और व्यवहार्य 
उपाय करेगा जो इसके द्वारा होस्ट , भंडारित , प्रकाशित या संचारित की जाती है : 
( ग ) मध्यवर्ती इस उप - नियम के खंड ( ख ) के अधीन शिकायतों की प्राप्ति के लिए एक क्रियाविधि का कार्यान्वयन करेगा , जो 
ऐसी अन्तर्वस्तु या संचार लिंक के संबंध में , यथाआवश्यक ब्यौरे ऐसे व्यक्ति को प्रदान करने में समर्थ बना सके । 
4. महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती द्वारा बरती जाने वाली अतिरिक्त सम्यक् सावधानी - ( 1 ) नियम 3 के अधीन बरती 
जाने वाली सम्यक् सावधानी के अतिरिक्त , महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती , नियम 2 के उप - नियम ( 1 ) के खंड ( फ ) में 
निर्दिष्ट अवसीमा की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर , अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय निम्नलिखित 
अतिरिक्त सम्यक् सावधानी बरतेगा , अर्थात् : 
( क ) एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन 
सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा और उस मध्यवर्ती द्वारा उपलब्ध करवायी गई या होस्ट की गई कोई सुसंगत तृतीय 
पक्षकार सूचना , डाटा या संचार लिंक से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों के लिए दायी होगा , जहां वह यह सुनिश्चित करने में 
असफल रहता है कि ऐसा मध्यवर्ती अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन 
करते समय सम्यक् सावधानी बरतता है : 
परन्तु अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसे महत्वपूर्ण सोशल 
मीडिया मध्यवर्ती पर कोई दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकेगा । 
स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए , “ मुख्य अनुपालन अधिकारी " , पद से ऐसे मध्यवर्ती का महत्वपूर्ण प्रबंधकीय 
कार्मिक या ऐसा अन्य ज्येष्ठ कर्मचारी अभिप्रेत है , जो भारत में निवासी है ; 
( ख ) विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विधि प्रवर्तन अभिकरणों और अधिकारियों के आदेशों 
या अध्यपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ 24x7 समन्वय करने हेतु सम्पर्क के लिए एक नोडल 
व्यक्ति नियुक्त करेगा 
स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए , “ सम्पर्क के लिए नोडल व्यक्ति ” , पद से मुख्य अनुपालन अधिकारी से भिन्न , 
मध्यवर्ती का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है , जो भारत में निवासी है ; 
( ग ) निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगा जो खंड ( ख ) के अधीन रहते हुए , नियम 3 के उप - नियम ( 2 ) में निर्दिष्ट 
कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा । 


। 


[ भाग II– खण्ड 3 ( 1 ) ] 
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प्रत्येक छह 


स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए , “ निवासी शिकायत अधिकारी ” , पद से महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती का 
कोई कर्मचारी अभिप्रेत है , जो भारत में निवासी है ; 
( घ ) प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे , और विनिर्दिष्ट संचार लिंक या सूचना के भागों की संख्या कि 
मध्यवर्ती आटोमेटेड उपकरण उपयोग करते हुए संचालित किसी पूर्व सक्रिय मानिटरी के अनुसरण में पहुंच को हटा दिया है 
या उसे असमर्थ बना दिया है , अथवा कोई अन्य सुसंगत सूचना जो विनिर्दिष्ट की जाए , 

जो विनिर्दिष्ट की जाए , उल्लिखित करते हुए 
मास में आवधिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा । 
( 2 ) प्राथमिक रूप से संदेश की प्रकृति की सेवाएं प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती सूचना के पहले 
उद्भवकर्ता की पहचान इसके कम्प्यूटर संसाधन पर समर्थ बनाएगा जैसा सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित 
न्यायिक आदेश द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी ( सूचना के अवरोध , मानिटरी और अकूटकरण के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय ) 
नियम , 2009 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 69 के अधीन पारित आदेश द्वारा अपेक्षित हो , जो इलैक्ट्रानिक रूप 
में ऐसी सूचना की प्रति द्वारा समर्थित होगा : 
परन्तु कोई आदेश , भारत की संप्रभुता और अखंडता , राज्य की सुरक्षा , विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध , या लोक 
व्यवस्था या उपरोक्त से संबंधित अपराध को उकसाने अथवा पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए दंडनीय बलात्कार , यौन 
चित्रित सामग्री या बच्चों के साथ यौन अपराधों के संबंध में अपराध के निवारण , खोज , अन्वेषण , अभियोजन या दंड के 
प्रयोजनों के लिए ही पारित किया जाएगा : 
परन्तु यह और कि उन मामलों में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जहां सूचना के उद्भवकर्ता की पहचान करने में कम 
अन्तर्भेदी साधन प्रभावी हैं : 
परन्तु यह भी कि प्रथम उद्भवकर्ता की पहचान करने के लिए आदेश के अनुपालन में , किसी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया 
मध्यवर्ती से किसी इलैक्ट्रानिक संदेश की अन्तर्वस्तु , प्रथम उद्भवकर्ता से संबंधित कोई अन्य सूचना , या इसके अन्य 
उपयोक्ताओं से संबंधित कोई अन्य सूचना प्रकट करना अपेक्षित नहीं होगा : 
परन्तु यह भी कि जहां किसी मध्यवर्ती के कम्प्यूटर संसाधन पर किसी सूचना का प्रथम उद्भवकर्ता भारत के राज्यक्षेत्र के 
बाहर अवस्थित है , तो भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उस सूचना का प्रथम उद्भवकर्ता इस खंड के प्रयोजन के लिए सूचना का 
प्रथम उद्भवकर्ता समझा जाएगा । 
( 3 ) किसी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती 
( क ) जो किसी ऐसी रीति में प्रत्यक्ष वित्तीय फायदे के लिए , इसकी दृश्यता या विशिष्टत : बढ़ाता है या उस सूचना के 
प्राप्तकर्ता को लक्ष्यित करता है ; 


( ख ) जिसका इसके पास प्रतिलिप्याधिकार है या अनन्य और विशिष्ट अनुज्ञप्ति रखता है या जिसके संबंध में इसने कोई ऐसी 
संविदा की है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे सोशल मीडिया मध्यवर्ती के कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रदान की गई 
सूचना से भिन्न किन्हीं साधनों के माध्यम से उस सूचना का प्रकाशन या पारेषण निबंधित करती है , 
के लिए किसी सूचना के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इसके कम्प्यूटर संसाधन पर वह 
सूचना पारेषित करता है , यथास्थिति , विज्ञापित , विपणित , प्रयोजित , स्वामित्वाधीन या अनन्यत : नियंत्रित रूप में इसके 
उपयोक्ताओं 

गोक्ताओं को उस सूचना को स्पष्ट रूप से पहचानयोग्य बनाएगा या उसको उचित रीति में उस रूप में पहचान योग्य 
बनाएगा । 
( 4 ) कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी आधारित उपाय , जिसके अन्तर्गत उस सूचना जो चाहे सुव्यक्त हो 
या विवक्षित , बलात्कार , बच्चों का लैंगिक शोषण या आचरण को किसी भी रूप में चित्रित करने वाले किसी कृत्य या 
अनुरुपण या कोई अन्य सूचना जो उस सूचना की अन्तर्वस्तु के ठीक समान है जिसे नियम 3 के उप - नियम ( 1 ) के खंड ( घ ) के 
अधीन ऐसे मध्यवर्ती के कम्प्यूटर संसाधन पर पूर्व में हटा दिया गया है या उस तक पहुंच को असमर्थ किया गया है , को 
चित्रित करने वाली पूर्व सक्रिय सूचना को पहचानने वाले ऑटोमेटेड उपकरण या अन्य तंत्र भी हैं , करने का प्रयत्न करेगा 
और ऐसी सूचना तक पहुंच का प्रयास करने वाले किसी उपयोक्ता को नोटिस प्रदर्शित करेगा कि ऐसी सूचना को इस उप 
नियम में निर्दिष्ट प्रवर्गों के अधीन मध्यवर्ती द्वारा पहचान की गई है : 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( 1 ) ] 


परन्तु इस उप - नियम के अधीन मध्यवर्ती द्वारा किए गए उपाय , वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति ऐसे मध्यवर्ती के कम्प्यूटर 
संसाधन पर उपयोक्ता की निजता , जिसके अन्तर्गत तकनीकी उपायों के समुचित उपयोग के माध्यम से संरक्षित हित भी हैं , 
के हितों का ध्यान रखते हुए समानुपाती होंगे : 
परन्तु यह और कि ऐसा मध्यवर्ती इस उप - नियम के अधीन किए गए उपायों की समुचित मानवीय अन्वेक्षा के लिए तंत्र 
कार्यान्वित करेगा , जिसके अन्तर्गत ऐसे मध्यवर्ती द्वारा लगाए गए किन्हीं आटोमेटेड उपकरणों का आवधिक पुनर्विलोकन 
भी है : 
परन्तु यह भी कि इस उप - नियम के अधीन आटोमेटेड उपकरणों का पुनर्विलोकन , ऐसे उपकरणों की सटीकता और 

ऋजुता , 
ऐसे उपकरणों में पक्षपात और विभेद की प्रवृत्ति और ऐसे उपकरणों की निजता और सुरक्षा पर प्रभाव का ध्यान रखते हुए 
आटोमेटेड उपकरणों का मूल्यांकन करेगा । 
( 5 ) महत्वपूर्ण सोशल मीडिया तंत्र में मध्यवर्ती का इसको संबोधित संसूचना प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए , यथास्थिति , 
इसकी वेबसाइट पर या मोबाइल आधारित इंटरनेट एप्लीकेशन पर या दोनों पर प्रकाशित भारत में भौतिक सम्पर्क पता 
होगा । 
( 6 ) महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती , नियम 3 के उपनियम ( 2 ) अधीन परिवादों की प्राप्ति तथा इस नियम के अधीन 
उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की प्राप्ति के लिए एक समुचित तंत्र कार्यान्वित करेगा , जो ऐसे मध्यवर्ती द्वारा 
प्राप्त प्रत्येक परिवाद या शिकायत के लिए एक विशिष्ट टिकट संख्या प्रदान करके ऐसे परिवाद या शिकायत की प्रास्थिति 
को जांचने के लिए परिवादी को समर्थ बनाएगी : 


परन्तु ऐसा मध्यवर्ती , युक्तियुक्त सीमा तक , इसके द्वारा प्राप्त परिवाद या शिकायत के अनुसरण में ऐसे मध्यवर्ती द्वारा की 
गई या न की गई किसी कार्यवाही के लिए परिवादी को कारण बताएगा । 
( 7 ) महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती , उन उपयोक्ताओं को जो भारत से उनकी सेवाओं के लिए रजिस्ट्रर करते हैं या 
भारत में उनकी सेवाओं का उपयोग करते हैं , स्वैच्छया समुचित तंत्र का उपयोग करके उनके खाते सत्यापित करने में समर्थ 
बनाएगा , जिसके अन्तर्गत ऐसे उपयोक्ताओं की सक्रिय भारतीय मोबाइल संख्या भी है , और जहां कोई उपयोक्ता स्वैच्छया 
अपना खाता सत्यापित करता है वहां ऐसे उपयोक्ता को सत्यापन का प्रदर्शनीय और दृश्यमान चिन्ह प्रदान किया जाएगा , 
जो सेवा के सभी उपयोक्ताओं को दृश्यमान होगा : 
परन्तु इस उप - नियम के अधीन सत्यापन के प्रयोजन के लिए प्राप्त कोई सूचना किसी अन्य प्रयोजन के लिए तब तक उपयोग 
नहीं की जाएगी , जब तक उपयोक्ता ऐसे उपयोग के लिए अभिव्यक्त रूप से सहमति नहीं देता है । 
( 8 ) जहां कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती , स्वप्रेरणा से नियम 3 के उप - नियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अधीन किसी 
सूचना , डाटा या संसूचना लिंक को हटाता है या उस तक पहुंच को असमर्थ बनाता है , तो ऐसा मध्यवर्ती , -- 
( क ) यह सुनिश्चित करेगा कि उस समय के पूर्व जब ऐसा मध्यवर्ती ऐसी पहुंच को हटाता है या उसे असमर्थ बनाता है तो 
जिसने ऐसे उपयोक्ता को दिया है , जिसने इसकी सेवाएं उपयोग करते हुए सूचना , डाटा या संसूचना लिंक को सृजित , 
अपलोड , साझा , प्रसारित या उपातंरित किया है , को , की जा रही कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई के आधारों या कारणों को 
स्पष्ट करते हुए , अधिसूचित करेगा ; 
( ख ) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे उपयोक्ता को , जिसने इसकी सेवाएं उपयोग करते हुए सूचना को सृजित , अपलोड , साझा , 
प्रसारित या उपातंरित किया है , ऐसे मध्यवर्ती द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध करने के लिए पर्याप्त और युक्तियुक्त 
अवसर प्रदान किया जाए तथा ऐसी सूचना , डाटा या संसूचना लिंक तक पहुंच को पुनः आरम्भ करने के लिए निवेदन 
करेगा , जो युक्तियुक्त समय के भीतर विनिश्चित की जा सकेगी ; 
( ग ) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे मध्यवर्ती का निवासी शिकायत अधिकारी , खंड ( ख ) के अधीन उपयोक्ता द्वारा उठाए गए 
किसी विवाद के समाधान के लिए तंत्र का समुचित निरीक्षण करता है । 
( 9 ) 

मंत्रालय किसी महत्वपूर्ण सोशल मिडिया से ऐसी अतिरिक्त जानकारी की मांग कर सकेगा जो वह इस भाग के 
प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे । 


[ भाग II खण्ड 3 ( 1 ) ] 
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5. समाचार और समसामयिक मामलों की अन्तर्वस्तु के संबंध में मध्यवर्ती द्वारा पालन की जाने वाली अतिरिक्त सम्यक् 
सावधानी - यथाअनुयोज्य , नियम 3 और नियम 4 का पालन करने के अतिरिक्त , कोई मध्यवर्ती , यथास्थिति , अपनी 
वेबसाइट या मोबाइल आधारित एप्लिकेशन पर या दोनों पर समाचार और समसामयिक मामलों की अन्तर्वस्तु के प्रकाशकों 
को सूचित करते हुए एक स्पष्ट और संक्षिप्त कथन प्रकाशित करेगा कि सभी उपयोक्ताओं के लिए सेवा के सामान्य निबंधनों के 
अतिरिक्त , ऐसे प्रकाशक , नियम 18 के अधीन यथाअपेक्षित , मंत्रालय को ऐसे मध्यवर्ती की सेवाओं पर इसके उपयोक्ता 
खातों के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे : 

परन्तु कोई मध्यवर्ती ऐसे प्रकाशकों को , जिन्होंने नियम 18 के अधीन ऐसी सूचना प्रदान की है , प्रकाशक के रूप में 
सत्यापन का प्रदर्शनीय और दृश्यमान चिन्ह प्रदान करेगा , जो सेवा के सभी उपयोक्ताओं को दृश्यमान होगा । 
स्पष्टीकरण - यह नियम केवल समाचार और समसामयिक मामलों की अन्तर्वस्तु से संबंधित है और इसका प्रशासन सूचना 
और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा । 
6. अन्य मध्यवर्ती की अधिसूचना – ( 1 ) मंत्रालय , आदेश द्वारा , लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से , किसी मध्यवर्ती से जो 
कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती नहीं हैं , नियम 4 के अधीन उल्लिखित सभी या किन्हीं बाध्यताओं का अनुपालन 
करने की अपेक्षा कर सकेगा , यदि उस मध्यवर्ती की सेवाएं ऐसी रीति में सूचना का प्रकाशन या पारेषण अनुज्ञात 

करती हैं 
जो भारत की संप्रभुता और निष्ठा , राज्य की सुरक्षा , विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था को क्षति का 
महत्वपूर्ण जोखिम सृजित करती हो । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट क्षति के महत्वपूर्ण जोखिम का निर्धारण ऐसे मध्यवर्ती की सेवाओं की प्रकृति का ध्यान रखते 
हुए किया जाएगा , और यदि वे सेवाएं निम्नलिखित अनुज्ञात करती हैं , - 

( क ) चाहे , इस बात के होते हुए भी कि यह मध्यवर्ती का प्राथमिक उद्देश्य ही है , उपयोक्ताओं के बीच 
अन्योन्यक्रिया ; और 


- 


( ख ) अन्य उपयोकताओं की बडी संख्या को सूचना का प्रकाशन या पारेषण जिसका परिणाम ऐसी सूचना का 
व्यापक प्रसारण होना संभाव्य होगा । 


( 3 ) इस नियम के अधीन कोई आदेश , यथास्थिति , किसी वेबसाइट के कंम्पूटर संसाधन या मोबाइल आधारित अप्लिकेशन 
या दोनो के विनिर्दिष्ट भाग के संबंध में जारी किया जा सकेगा , यदि ऐसा विनिर्दिष्ट भाग किसी मध्यवर्ती की प्रकृति का है : 


परंतु जहां ऐसा आदेश जारी किया जाता है , वहां किसी अस्तित्व से उसके कम्प्यूटर संसाधन के विनिर्दिष्ट भाग के 
संबंध में , जो मध्यवर्ती की प्रकृति का है , नियम 4 के अधीन उल्लिखित सभी या किन्हीं बाध्यताओं का पालन करने की 
अपेक्षा की जा सकेगी । 


7. नियमों का अननुपालन - जहां मध्यवर्ती इन नियमों का पालन करने में असमर्थ रहता है , वहां अधिनियम की धारा 79 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध ऐसे मध्यवर्ती को लागू नहीं होंगे और मध्यवर्ती तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंड 
का भागी होगा जिसमें अधिनियम के उपबंध तथा भारतीय दंड उपबंध भी हैं । 


भाग 3 


डिजिटल या ऑनलाईन मीडिया के संबंध में आचार संहिता तथा प्रक्रिया और रक्षोपाय 
8. इस भाग का लागू होना - ( 1 ) इस भाग के अधीन बनाए गए नियम निम्नलिखित व्यक्तियों या अस्तित्वों को लागू होंगे , 
अर्थात : 


( क ) समाचार और समसामयिक मामलों की अंतर्वस्तु के प्रकाशक ; 


( ख ) ऑनलाईन चयनित अंतर्वस्तु के प्रकाशक ; और 
इसका प्रशासन सूचना और प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया जाएगा , जिसे इस भाग में “ मंत्रालय ” के रूप में 
निर्दिष्ट किया जाएगा ; 

परन्तु इस भाग अधीन बनाए गए नियम , नियम 15 और नियम 16 के प्रयोजनों के लिए मध्यवर्तियों को लागू होंगे । 
( 2 ) इस भाग के अधीन बनाए गए नियम प्रकाशकों को लागू होंगे , जहां , 
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( क ) ऐसा प्रकाशक भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन करता है ; या 
( ख ) ऐसा प्रकाशक भारत में इसकी अंतर्वस्तु उपलब्ध करवाने का व्यवस्थित कारबार क्रियाकलाप संचालित करता 


dic 


। 


स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए , - 

( क ) कोई प्रकाशक भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन करने वाला समझा जाएगा , जहां ऐसा प्रकाशक भारत के 

राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति रखता 


( ख ) “ व्यवस्थित क्रियाकलाप ” से कोई संरचनात्मक या संगठित क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसमें योजना , पद्धति , 

निरंतरता या अध्यवसाय अंतर्वलित है । 
( 3 ) इस भाग के अधीन बनाए गए नियम तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे ना कि उनके 
अल्पीकरण में और ऐसी विधियों के अधीन उपलब्ध कोई उपचार , जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी ( जनता द्वारा सूचना 
तक पहुंच को अवरूद्ध करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय ) नियम 2009 भी हैं । 
9. संहिता का पालन और अनुसरण - ( 1 ) नियम 8 में निर्दिष्ट कोई प्रकाशक इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट में अधिकथित 
आचार संहिता का पालन और अनुसरण करेगा । 
( 2 ) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , नियम 8 में निर्दिष्ट कोई प्रकाशक जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का 
उल्लंघन करता है , वह ऐसी विधि में यथा उपबंधित पारिणामिक कार्रवाई के लिए भी दायी होगा , जिसका इस प्रकार 
उल्लंघन किया गया है । 
( 3 ) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रचालन कर रहे प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का पालन और अनुसरण सुनिश्चित करने के 
लिए , तथा इस भाग के अधीन प्रकाशकों के संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए , निम्नानुसार त्रिस्तरीय संरचना 
होगी 

( क ) स्तर 1 - प्रकाशकों द्वारा स्वत : विनियमन ; 
( ख ) स्तर 2- प्रकाशकों के स्वत : विनियामक निकायों द्वारा स्वत : विनियमन ; 
( ग ) स्तर 3- केन्द्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण क्रियाविधि । 


अध्याय 1 


शिकायत समाधान क्रियाविधि 
10. शिकायत प्रस्तुत और प्रक्रियागत करना - ( 1 ) आचार संहिता के संबंध में प्रकाशक द्वारा प्रकाशित अंतर्वस्तु के बारे में 
शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति नियम 11 के अधीन प्रकाशक और स्थापित शिकायत क्रियाविधि पर अपनी शिकायत 
प्रस्तुत कर सकेगा । 


( 2 ) प्रकाशक , शिकायत के सूचना और अभिलेख के प्रस्तुत किए जाने चौबीस घंटों के भीतर शिकायतकर्ता के फायदे के लिए 
शिकायत की अभिस्वीकृति सृजित और जारी करेगा । 
( 3 ) शिकायत के समाधान की रीति के लिए निम्नलिखित व्यवस्था होगी - 

( क ) प्रकाशक शिकायत का समाधान करेगा और शिकायत के रजिस्ट्रीकरण के पंद्रह दिन के भीतर अपने विनिश्चय 
के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करेगा । 

( ख ) यदि प्रकाशक का विनिश्चय नियत पंद्रह दिन के भीतर शिकायतकर्ता को संसूचित नहीं किया जाता है तो 
शिकायत को स्वत : विनियामक निकाय के उच्च स्तर पर भेज दिया जाएगा जिसका प्रकाशक एक सदस्य है । 

( ग ) जहां शिकायतकर्ता प्रकाशक के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है , तो वह स्वत : विनियामक निकाय को ऐसा 
विनिश्चय प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर अपील कर सकेगा जिसका ऐसा प्रकाशक सदस्य है । 

( घ ) स्वत : विनियामक निकाय खंड ( ख ) और खंड ( ग ) में विनिर्दिष्ट शिकायत का समाधान करेगा , और प्रकाशक को 
अपना विनिश्चय मार्गदर्शन या सलाह के रूप में भेजेगा तथा पंद्रह दिन के अवधि के भीतर शिकायतकर्ता को ऐसे विनिश्चय 
की सूचना देगा । 
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ङ ) जहां शिकायतकर्ता स्वत : विनियामक निकाय के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है , तो वह ऐसे विनिश्चय के पंद्रह दिन 
के भीतर समाधान के लिए नियम 13 में निर्दिष्ट निरीक्षण क्रियाविधि को अपील कर सकेगा । 


अध्याय 2 


स्वत : विनियामक क्रियाविधि - स्तर 1 


11. स्वत : विनियामक क्रियाविधि - स्तर 1- ( 1 ) प्रकाशक स्वत : विनियामक क्रियाविधि के स्तर 1 पर होगा । 


( 2 ) प्रकाशक , -- 


( क ) एक शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि स्थापित करेगा और भारत में अवस्थित एक शिकायत अधिकारी नियुक्त 
करेगा , जो उसके द्वारा प्राप्त शिकायतों के प्रतितोषण के लिए उत्तरदायी होगा । 

( ख ) इसकी शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि से संबंधित संपर्क के ब्यौरे प्रदर्शित करेगा , शिकायत अधिकारी का 
नाम और संपर्क के ब्यौरे , यथास्थिति , इसके वेबसाइट के किसी समुचित स्थान पर या अंतरापृष्ठ पर प्रदर्शित करेगा । 

( ग ) ऐसी प्रत्येक शिकायत की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर शिकायत अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय को 
सुनिश्चित करेगा और विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे शिकायतकर्ता को संसूचित करेगा । 

( घ ) नियम 12 में यथा - निर्दिष्ट किसी स्वत : विनियामक निकाय का सदस्य होगा और इसके निबंधन और शर्तों का 
पालन करेगा । 
( 3 ) शिकायत अधिकारी 


( क ) आचार संहिता से संबंधित किसी शिकायत को प्राप्त करने के लिए संपर्क केंद्र होगा ; 

( ख ) शिकायतकर्ता , स्वत : विनियामक निकाय और मंत्रालय के साथ अन्योन्यक्रिया के लिए नोडल केंद्र के रूप में 
कार्य करेगा । 


( 4 ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु अनुसूची में निर्दिष्ट प्रवर्गों में ऐसे अंतर्वस्तु के प्रकाशक द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा , ऐसी 
अंतर्वस्तु के संदर्भ , विषय - वस्तु , स्वर , प्रभाव और लक्ष्य दर्शक , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में सुसंगत अंतर्वस्तु 
विवरणकर्ता के किसी निर्धारण पर आधारित ऐसे प्रवर्गों के लिए सुसंगत दर से संबंधित होगा । 
( 5 ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रत्येक प्रकाशक किसी आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु की दर को प्रकाशित करेगा और 
यथास्थिति , ऐसी रीति में किसी समुचित स्थान पर इसके उपयोक्ताओं को सुसंगत अंतर्वस्तु विवरणकर्ता को प्रमुख रूप से 
स्पष्टीकरण देगा ताकि ऐसे उपयोक्ता को ऐसी अंतर्वस्तु पर पहुंचने से पहले इस सूचना की जानकारी हो । 


अध्याय 3 


स्वत : विनियामक क्रियाविधि - स्तर 2 


12. स्वत : विनियामक निकाय- ( 1 ) प्रकाशक या उसके सहयोजनों द्वारा गठित कोई स्वतंत्र निकाय , प्रकाशकों का एक या 
अधिक स्वयं विनिमयकारी निकाय हो सकेगा । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट स्वयं विनिमयकारी निकाय की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मीडिया , प्रसारण , मनोरंजन , बाल अधिकारी , मानव अधिकारी से किसी स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति 
द्वारा की जाएगी और इसके अन्य सदस्य मीडिया , प्रसारण , मनोरंजन , बाल अधिकार , मानव अधिकार और ऐसे अन्य 
सुसंगत क्षेत्रों के छह से अनधिक विशेषज्ञ होंगे । 
( 3 ) स्वत : विनियामक निकाय उपनियम ( 2 ) के अनुसार अपने गठन के पश्चात् , मंत्रालय इन नियमों की अधिसूचना की 
तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर और जहां कोई स्वत : विनियामक निकाय , जो उसके गठन की तारीख से तीस 
दिनों के भीतर ऐसी अवधि के पश्चात् गठित की जाती है , रजिस्टर करेगा : 

परंतु स्वत : विनियामक निकाय को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले मंत्रालय अपना यह समाधान करेगा कि 
स्वत : विनियामक निकाय का गठन उपनियम ( 2 ) के अनुसार किया गया है और वह उपनियम ( 4 ) और उपनियम ( 5 ) में 
अधोकथित कृत्यों का पालन करने के लिए सहमत है । 
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( 4 ) स्वत : विनियामक निकाय निम्नलिखित कृत्यों को करेगा , अर्थात् : -- 

( क ) आचार संहिता के प्रकाशक द्वारा संरेखण और अनुषक्ति का पर्यवेक्षण करना और उसे सुनिश्चित करना ; 
( ख ) आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशकों को मार्गदर्शन प्रदान करना ; 
( ग ) पन्द्रह दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रकाशकों द्वारा समाधान न की गई शिकायतों को इंगित करना ; 
( घ ) प्रकाशकों के विनिश्चय के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गई अपीलों को सुनना ; 

( ङ ) आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपनियम ( 5 ) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे प्रकाशकों को ऐसे 
दिशानिर्देश और परामर्शिका जारी करना । 
( 5 ) कोई स्वत : विनियामक निकाय जब किसी शिकायत का निपटारा या उपनियम ( 4 ) में निर्दिष्ट किसी अपील का 
निपटारा कर रही है , तो प्रकाशकों को निम्नलिखित दिशानिर्देश या परामर्शिका जारी कर सकेगी , अर्थात् : -- 

( क ) प्रकाशक को चेतावनी देना , परिनिन्दा करना , भर्त्सना करना या फटकार लगाना ; या 
( ख ) प्रकाशक से क्षमा मांगने की अपेक्षा करना ; या 
( ग ) चेतावनी कार्ड या किसी इंकार को सम्मिलित करते हुए प्रकाशक से अपेक्षा करना ; या 
( घ ) ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु की दशा में , प्रकाशक को निर्देश देना कि 
( i ) सुसंगत अंतर्वस्तु की रेटिंग का पुन : वर्गीकरण करे ; 
( ii ) विवरणकर्ता , उम्र का वर्गीकरण और नियंत्रण उपायों तक पहुंच की अंतर्वस्तु में समुचित उपांतरण करे ; 

( iii ) सुसंगत अंतर्वस्तु के सारांश को बदले ; या 

( ङ ) किसी अंतर्वस्तु की दशा में , जहां वह संतुष्ट है कि समुचित कार्रवाई के लिए लोक व्यवस्था से संबंधित किए 
गए संज्ञेय अपराध के लिए उद्दापन के निवारण इसके लिए अंतर्वस्तु को बदलने या उपांतरित करने के लिए कोई कार्रवाई 
करने की आवश्यकता है या अधिनियम की धारा 69 क की उपधारा ( 1 ) में संगणित कारणों के संबंध में नियम 13 में निर्दिष्ट 
अन्वेक्षा क्रियाविधि द्वारा विचार के लिए मंत्रालय को निर्दिष्ट करना । 
( 6 ) जहां स्वत : विनियामक निकाय की यह राय है कि आचार संहिता का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है तो वह शिकायतकर्ता 
और ऐसी इकाई को ऐसे विनिश्चय के संबंध में संसूचित करेगी । 
( 7 ) जहां कोई प्रकाशक , ऐसे दिशानिर्देश या परामर्शिका में विनिर्दिष्ट समय के भीतर स्वत : विनियामक निकाय के 
दिशानिर्देशों और परामर्शिकाओं का पालन करने में असफल रहता है तो स्वत : विनियामक निकाय मामले को विनिर्दिष्ट 
तारीख की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर नियम 13 में निर्दिष्ट अन्वेक्षा क्रियाविधि को निर्दिष्ट करेगा । 


अध्याय 4 


अन्वेक्षा क्रियाविधि - स्तर 3 
13. अन्वेक्षा क्रियाविधि— ( 1 ) मंत्रालय , प्रकाशकों और स्वत : विनियामक निकायों द्वारा आचार संहिता की अनुषक्ति का 
समन्वयन करेगा और उसे सुकर बनाएगा , अन्वेक्षा क्रियाविधि का विकास करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों को करेगा , 
अर्थात् : -- 

( क ) ऐसे निकायों के लिए व्यवहार संहिता को सम्मिलित करते हुए , स्वत : विनियामक निकायों के लिए एक चार्टर 


का प्रकाशन करना ; 


( ख ) शिकायतों को सुनने के लिए एक अंतर - विभागीय समिति की स्थापना करना ; 
( ग ) नियम 12 के अधीन स्वत : विनियामक निकाय के विनिश्चय से उद्भूत शिकायतों को या जहां विनिर्दिष्ट 
समयावधि के भीतर स्वत : विनियामक निकाय द्वारा कोई विनिश्चय नहीं लिया गया है या आचार संहिता के 
अतिक्रमण से संबंधित ऐसी अन्य शिकायतें या निर्देश को , जिसे आवश्यक समझा जाए , अंतर - विभागीय समिति 


को निर्दिष्ट करना ; 


( घ ) प्रकाशकों को समुचित दिशानिर्देश और परामर्शिका जारी करना ; 
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( ङ ) आचार संहिता के अनुरक्षण और अनुषक्ति के लिए प्रकाशकों को आदेश और निदेश जारी करना । 
( 2 ) मंत्रालय , यथास्थिति , नियम 15 या नियम 16 के अधीन निदेशों को जारी करने के प्रयोजनों के लिए “ प्राधिकृत 
अधिकारी ” के रूप में ऐसे व्यक्ति को , जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो , मंत्रालय का एक 
अधिकारी नियुक्त करेगा । 
14. अंतर - विभागीय समिति ( 1 ) मंत्रालय , एक अंतर - विभागीय समिति गठित करेगा जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय , 
महिला और बाल विकास मंत्रालय , विधि और न्याय मंत्रालय , गृह मंत्रालय , इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , 
विदेश मंत्रालय , रक्षा मंत्रालय और ऐसे अन्य मंत्रालय और संगठन जिसमें , ऐसे डोमेन विशेषज्ञ सम्मिलित हैं , जिसे समिति 
में सम्मिलित करने का विनिश्चय किया जा सके , के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी हुई समिति कही जाएगी : 

परंतु नियम 13 के उपनियम ( 2 ) के अधीन अभिहित प्राधिकृत अधिकारी ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा । 
( 2 ) समिति , आवधिक रूप से बैठक करेगी और नियम 8 में निर्दिष्ट इकाइयों द्वारा आचार संहिता के अतिक्रमण और 
उल्लंघन से संबंधित निम्नलिखित शिकायतें भी सुनेंगी 

( क ) स्तर 1 या स्तर 2 पर लिए गए विनिश्चयों के संबंध में उद्भूत शिकायतें , जिसमें ऐसे मामले सम्मिलित हैं , 
जहां शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे विनिश्चय नहीं लिए गए हैं ; या 

( ख ) जिसे मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । 
( 3 ) समिति को निर्दिष्ट ऐसी कोई शिकायत , चाहे वह शिकायतों से उद्भूत हो या मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट हो , लिखित में 
होगी और शिकायत को निर्दिष्ट करते हुए इकाई के प्राधिकृत प्रतिनिधि के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर के साथ मेल या फैक्स द्वारा 
या ई - मेल द्वारा भेजा जा सकेगा और समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे निर्देश में कोई संख्या समनुदेशित की जाएगी , जो 
इसकी प्राप्ति की तारीख और समय के साथ अभिलिखित की गई हो । 


( 4 ) मंत्रालय , नियम 8 में निर्दिष्ट इकाई की पहचान के लिए सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगी जो अंतर्वस्तु या उसके भाग का 
सृजन , प्रकाशित या होस्ट किया गया है और जहां ऐसी इकाई की पहचान योग्य हो जाती है , तो यह समिति के समक्ष 
उसका उत्तर या स्पष्टीकरण , यदि कोई हो , प्रस्तुत करने और प्रकट करने के लिए ऐसी इकाई को सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित 
सूचना जारी करेगा । 


( 5 ) सुनवाई में , समिति परिवाद और शिकायतों की परीक्षा करेगी और ऐसे परिवाद या शिकायत को या तो स्वीकार करेगी 
या अनुज्ञात करेगी और मंत्रालय को निम्नलिखित सिफारिशें दे सकेगी , अर्थात् : 

( क ) ऐसी इकाई को चेतावनी , परिनिंदा , भर्त्सना या फटकारना ; या 
( ख ) ऐसी इकाई द्वारा क्षमा की अपेक्षा ; या 
( ग ) ऐसी इकाई से चेतावनी कार्ड या दावा त्याग को सम्मिलित करने की अपेक्षा ; या 
( घ ) यदि आनलाइन संगृहीत अंतर्वस्तु किसी प्रकाशक को , -- 

( i ) सुसंगत अंतर्वस्तु की रेटिंग को वर्गीकृत करने ; या 
( ii ) सुसंगत अंतर्वस्तु की रूपरेखा को संपादित करने ; 
( iii ) अंतर्वस्तु निरूपक , आयु वर्गीकरण और पैतृक या पहुंच नियंत्रण में समुचित उपांतरण करने का निदेश 


या 


देती है ; 


( ङ ) लोक व्यवस्था से संबंधित संज्ञेय अपराध कारित किए जाने के उत्प्रेरण को रोकने के लिए अंतर्वस्तु का लोप या 
उपांतरण ; 
( च ) ऐसी अंतर्वस्तु की दशा में , जहां समिति का यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम की धारा 69 क की 
उपधारा ( 1 ) में संख्यांकित कारणों के संबंध में कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है , वह ऐसी कार्रवाई की 
सिफारिश कर सकेगी । 


( 6 ) मंत्रालय , समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् , प्रकाशक द्वारा अनुपालन के लिए समुचित आदेश और 
निदेश जारी कर सकेगा : 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( 1 ) ] 


परंतु ऐसा कोई आदेश , सचिव , सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ( जिसे इसमें इसके पश्चात् " सचिव 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय " कहा गया है ) के अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जाएगा । 
15. निदेश जारी करने के लिए प्रक्रिया– ( 1 ) नियम 14 के उपनियम ( 5 ) के खंड ( ङ ) और खंड ( च ) में निर्दिष्ट सिफारिशों के 
संबंध में प्राधिकृत अधिकारी , मामले को समुचित विनिश्चय के लिए सचिव , सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समक्ष विचार 
के लिए रखेगा । 


( 2 ) प्राधिकृत अधिकारी , सचिव , सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा विनिश्चय के अनुमोदन पर प्रकाशक को , 
यथास्थिति , सरकार के किसी अभिकरण या मध्यवर्ती को सुसंगत अंतर्वस्तु और लोक पहुंच के लिए उनके कम्प्यूटर स्रोत में 
जनित , पारेषित , प्राप्त , भंडारित या पोषित सूचना को निदेश में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हटाने या उपांतरित करने या 
ब्लाक करने का निदेश देगा : 


परंतु यदि सचिव , सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिशों का अनुमोदन नहीं किया 
जाता है , तो प्राधिकृत अधिकारी समिति को सूचित करेगा । 
( 3 ) इस नियम के अधीन निदेश केवल , यथास्थिति , विनिर्दिष्ट अंतर्वस्तु या अंतर्वस्तु की संख्यांकित सूची के बारे में जारी 
किया जाएगा और किसी इकाई से उसके प्रचालन को समाप्त करने की अपेक्षा नहीं करेगा । 
16. आपात की दशा में सूचना को रोकना— ( 1 ) नियम 14 और नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी , प्राधिकृत 
अधिकारी , आपात की दशा में , जिसके लिए कोई विलंब स्वीकार्य नहीं है , सुसंगत अंतर्वस्तु की परीक्षा करेगा और विचार 
करेगा कि क्या यह अधिनियम की धारा 69 क की उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट आधारों के अधीन आता है और ऐसी सूचना या 
उसके किसी भाग को रोकना आवश्यक या समीचीन और न्यायोचित है तथा सचिव , सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 
लिखित में विनिर्दिष्ट सिफारिश प्रस्तुत करेगा । 
( 2 ) आपात की दशा में , यदि सचिव , सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी कम्प्यूटर स्रोत के 
माध्यम से सूचना या उसके किसी भाग तक लोक पहुंच को अवरूद्ध करना आवश्यक या समीचीन और न्यायोचित है , तो 
वह कारण अभिलिखित करते हुए , अंतरिम उपाय के रूप में ऐसी सूचना या उसके किसी भाग को पोषित करने वाले किसी 
कम्प्यूटर संसाधन पर नियंत्रण रखने वाले पहचान किए गए या पहचान योग्य व्यक्तियों , प्रकाशकों या मध्यवर्तियों को 
सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसे निदेश जारी कर सकेगा , जो वह उचित समझे । 
( 3 ) प्राधिकृत अधिकारी , यथाशीघ्र , लेकिन उपनियम ( 2 ) के अधीन निदेश जारी किए जाने से अड़तालीस घंटों से अनधिक 
समय के भीतर समिति के समक्ष विचार और सिफारिश के लिए अनुरोध करेगा । 
( 4 ) उपनियम ( 3 ) के अधीन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर , सचिव , सूचना और प्रसारण मंत्रालय , ऐसे अनुरोध के 
अनुमोदन के संबंध में अंतिम आदेश पारित करेगा और यदि ऐसे अवरूद्ध किए जाने के अनुरोध का अनुमोदन सचिव , सूचना 
और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है तो उपनियम ( 2 ) के अधीन जारी अन्तरिम निदेश प्रतिसंहृत किया जाएगा 
और तदनुसार , ऐसी सूचना पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे व्यक्ति , प्रकाशक और मध्यवर्ती को लोक पहुंच के लिए सूचना पर 
से अवरोध हटाने का निदेश देगा । 
17. जारी किए गए निदेशों का पुनर्विलोकन- ( 1 ) प्राधिकृत अधिकारी समिति की कार्यवाहियों जिसके अंतर्गत समिति को 
निर्दिष्ट शिकायतें भी हैं , के पूर्ण अभिलेख अनुरक्षित करेगा और समिति द्वारा की गई सिफारिशों और प्राधिकृत अधिकारी 
द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का अभिलेख भी अनुरक्षित करेगा । 
( 2 ) पुनर्विलोकन समिति प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और उसके निष्कर्षों को अभिलिखित 
करेगी कि इन नियमों के अधीन अंतर्वस्तु या सूचना को अवरुद्ध करने के लिए जारी किए गए निदेश अधिनियम की धारा 
69 क की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार है और यदि उसकी यह राय है कि निदेश उक्त उपबंधों के अनुसरण में नहीं है , 
वह ऐसे अंतर्वस्तु और कंप्यूटर संसाधन में जनित , पारेषित , प्राप्त , भंडारित या पोषित सूचना को अवरुद्ध करने के लिए 
निदेशों और जारी किए गए आदेशों को अपास्त कर सकेगी । 
स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए “ पुनर्विलोकन समिति ” से भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 419 क के 
अधीन गठित समीक्षा समिति अभिप्रेत है । 
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अध्याय 5 


सूचना देते 


सूचना का प्रस्तुत किया जाना 
18. सूचना का प्रस्तुत किया जाना- ( 1 ) समाचार और समसामयिकी अंतर्वस्तु का प्रकाशक और भारत राज्यक्षेत्र में 
संचालित ऑनलाइन संग्रहित अंतर्वस्तु का प्रकाशक मंत्रालय को ऐसे दस्तावेजों के साथ सूचना प्रस्तुत करके पर उसकी 
इकाई के ब्यौरों के बारे में जो उसमें संसूचना और समन्वयन को समर्थ बनाने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं , 
सूचित करेगा । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट सूचना इन नियमों के प्रकाशन से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और जहां ऐसा 
प्रकाशक इन नियमों के आरंभ के पश्चात् भारत राज्यक्षेत्र में प्रचालन का आरंभ करता है या अस्तित्व में आता है , 
यथास्थिति उसके भारत राज्यक्षेत्र में प्रचालन आरंभ करने या उसके अस्तित्व में आने की तारीख से तीस दिवस के भीतर 
प्रस्तुत की जाएगी । 


( 3 ) समाचार और समसामयिक अंतर्वस्तु का प्रकाशक , प्राप्त की गई शिकायतों के ब्यौरे और उस पर की गई कार्यवाही की 
निगरानी की प्रत्येक माह की आवधिक अनुपालन रिपोर्ट को प्रकाशित करेगा । 
( 4 ) मंत्रालय का प्रकाशक से ऐसे अतिरिक्त सूचना मांग सकेगा जो वह इस भाग के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे । 


अध्याय 6 


प्रकीर्ण 


19. सूचना का प्रकटन- ( 1 ) कोई प्रकाशक या स्वत : विनियामक निकाय , उसके द्वारा प्राप्त की गई सभी शिकायतों का , उस 
रीति का , जिसमें ऐसी शिकायतों का निपटान किया गया है , शिकायत पर की गई कार्रवाई का , शिकायतकर्ता को दिए गए 
प्रत्युत्तर का , इन नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किए गए आदेशों या निदेशों का और ऐसे आदेशों या निदेशों पर की 
गई कार्रवाई का सही और पूर्ण प्रकटन करेगा । 
( 2 ) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और उसको प्रत्येक अद्यतन किया जाएगा । 
( 3 ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए , प्रकाशक उसके द्वारा पारेषित अंतर्वस्तु के अभिलेख कम से कम साठ 
दिन की अवधि के लिए परिरक्षित करेगा और उसे नियमों के क्रियान्वयन के लिए स्वत : विनियामक निकाय या केन्द्रीय 
सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी अभिकरण को , जब भी उनके द्वारा अध्यपेक्षित हो , उपलब्ध कराएगा । 


परिशिष्ट 


आचार संहिता 


I. समाचार और करंट अफेयर : 


( i ) प्रेस परिषद् अधिनियम , 1978 के अधीन भारतीय प्रैस परिषद् के पत्रकारिता संचालन के सन्नियम ; 
( ii ) केबल टेलीविजन नेटवर्क ( विनियमन ) अधिनियम , 1995 की धारा 5 के अधीन कार्यक्रम संहिता ; 
( iii ) ऐसी अंतर्वस्तु , जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध है , का प्रकाशन या पारेषण नहीं किया 

जाएगा । 
II . ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु : 


( अ ) सामान्य सिद्धांत : 


( क ) कोई प्रकाशक किसी अंतर्वस्तु का पारेषण या प्रकाशन या प्रदर्शन नहीं करेगा , जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि 
के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है या किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया 
( ख ) कोई प्रकाशक निम्नलिखित प्रवर्गों के अधीन आने वाली अंतर्वस्तु की विवक्षाओं पर सम्यकत : विचार करने के 
पश्चात् , किसी अंतर्वस्तु के चित्रण या पारेषण या प्रकाशन या प्रदर्शन करने का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित 
कारकों पर विचार करेगा और उनके संबंध में सम्यकत : सावधानी और स्व : विवेक का प्रयोग करेगा , अर्थात् : -- 

( 1 ) ऐसी अंतर्वस्तु , जो भारत की संप्रभूता और अखंडता को प्रभावित करती है ; 
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( ii ) ऐसी अंतर्वस्तु , जो राज्य की सुरक्षा को चुनौती देती है , खतरे में डालती है या जोखिम में डालती 

है ; 
( iii ) ऐसी अंतर्वस्तु , जो भारत के दूसरे देशों के साथ मित्रता के संबंधों के लिए हानिकर है । 
( iv ) ऐसी अंतर्वस्तु जिसमें हिंसा भड़कने या लोक व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की 

संभावना हो । 


( ग ) प्रकाशक किन्हीं कार्यकलापों , विश्वासों , पद्धतियों या किन्हीं जातिय या धार्मिक समूह के विचारों का चित्रण करते हुए 
भारत के बहु - जातिय और बहु धार्मिक परिप्रेक्ष्य को विचार में लेगा और सम्यक् सावधानी रखेगा । 
( आ ) अंतर्वस्तु वर्गीकरण : 


( i ) किसी आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के प्रकाशक द्वारा पारेषित या प्रकाशित या प्रदर्शित सभी अंतर्वस्तु का 

निम्नलिखित रेटिंग प्रवर्गों में अंतर्वस्तु की कोटि और प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा , अर्थात् : -- 
( क ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु , जो बालकों के साथ सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त है , को “ यू ” के रूप में 
वर्गीकृत किया जाएगा ; 
( ख ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु , जो 7 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको 7 वर्ष से कम 
आयु के व्यक्ति द्वारा माता - पिता के मार्गदर्शन के अधीन देखा जा सकता है , को “ यू / ए 7+ ” रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया 
जाएगा । 
( ग ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु , जो 13 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको 13 वर्ष से कम 
आयु के व्यक्ति द्वारा माता - पिता के मार्गदर्शन के अधीन देखा जा सकता है , को “ यू / ए 13+ ” रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया 


जाएगा ; 


( घ ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु , जो 16 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है और उसको 16 वर्ष से कम 
आयु के व्यक्ति द्वारा माता - पिता के मार्गदर्शन के अधीन देखा जा सकता है , को “ यू / ए 16+ ” रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया 


जाएगा ; और 


( ङ ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु , जो केवल व्यस्कों तक निबंधित है , को “ ए ” रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । 
( ii ) अंतर्वस्तु को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय - समय पर यथाउपांतरित अनुसूची में यथावर्णित : ( i ) थीम और 
संदेश ; ( ii ) हिंसा ; ( ii ) नग्नता ; ( iv ) सेक्स ; ( v ) भाषा ; ( vi ) ड्रग्स और पदार्थों का दुरुपयोग ; और ( vii ) भयोत्पादक , के आधार 
पर वर्गीकृत किया जा सकेगा । 
( इ ) वर्गीकरण का प्रदर्शन : 

( क ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक , प्रमुख रूप से प्रत्येक अंतर्वस्तु या कार्यक्रम की विशिष्ट वर्गीकरण 
रेटिंग अंतर्वस्तु विवरणकर्ता के साथ उपयोक्ता को अंतर्वस्तु की प्रकृति के विषय में सूचित करते हुए प्रदर्शित करेगा 
तथा दर्शक को प्रत्येक कार्यक्रम के प्रारंभ में ( यदि लागू हो ) दर्शक विवरण का परामर्श देगा , जिससे उपयोक्ता 
कार्यक्रम को देखने से पूर्व एक संसूचित विनिश्चय करने में समर्थ हो सके । 
( ख ) किसी ऐसी अंतर्वस्तु को , जिसे यू / ए 13+ या उच्चतर ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक के रूपों में 
वर्गीकृत किया गया है , को उपलब्ध कराने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि पेरेन्टल लॉक सहित पहुंच नियंत्रण तंत्र 
ऐसी अंतर्वस्तु के लिए उपलब्ध हो । 
( ग ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रकाशक , जो ऐसी अंतर्वस्तु या कार्यक्रम को उपलब्ध कराता है , जिसे “ ए ” 
के रूप में वर्गीकृत किया गया है , ऐसी अंतर्वस्तु को देखे जाने के लिए विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र का 
कार्यान्वयन करेगा । 


( घ ) आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के प्रकाशक को किसी प्रिंट टेलीवाइज़ड या ऑनलाइन संवर्धन या प्रचार सामग्री 
में अपने कार्यक्रमों के लिए वर्गीकरण रेटिंग और उपभोक्ता सलाह को सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए 

और ऐसी प्रत्येक अंतर्वस्तु के प्रति विनिर्दिष्ट रेटिंग को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए । 
( ई ) किसी बालक द्वारा कतिपय क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक पहुंच का प्रतिबंध : 


[ भाग II- खण्ड 3 ( 1 ) ] 
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ऐसी ऑनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु , जिसमें " ए " रेटिंग दी गई है तक पहुंच प्रदान करने वाला प्रत्येक प्रकाशक , समुचित 
पहुंच नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से किसी बालक द्वारा ऐसी अंतर्वस्तु तक पहुंच को निबंधित करने के सभी 
प्रयास करेगा । 


( उ ) दिव्यांगजन द्वारा आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक पहुंच में सुधार करने के लिए उपाय : 
आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का प्रत्येक ऐसा प्रकाशक , साध्य सीमा तक , समुचित पहुंच सेवाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से 
उसके द्वारा पारेषित आनलाइन क्यूरेटेड अंतर्वस्तु तक दिव्यांगजन की पहुंच में सुधार करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा । 


अनुसूची 
किसी क्यूरेटेड अंतर्वस्तु के वर्गीकरण का मार्गदर्शक सिद्धांतों के निम्नलिखित सेटों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा , अर्थात् : 


भाग 1 


फिल्मों के वर्गीकरण और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों , जिनके अंतर्गत वेब आधारित धारावाहिक भी हैं , के लिए साधारण 
मार्गदर्शक सिद्धांत 
ऐसे साधारण कारक हैं , जो किसी भी स्तर पर और किसी विषय के संबंध में वर्गीकरण को प्रभावित कर सकते हैं , 
निम्नलिखित कारकों की व्याख्या की गई है , जिन्हें मार्गदर्शक सिद्धांतों के भाग 2 के साथ पढ़ा जाए : -- 


( क ) संदर्भ : 


क्यूरेटेड अंतर्वस्तु पर ऐसी अंतर्वस्तु में वर्णित अवधि और देश के समकालीन मानकों तथा ऐसे लोगों , जिनसे ऐसी अंतर्वस्तु 
संबंधित है , को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकेगा । अत :, वह संदर्भ , जिसमें किसी विषय को किसी फिल्म या 
वीडियों के अंदर प्रस्तुत किया जाता है , पर विचार किया जाएगा । कृति की सेटिंग ( ऐतिहासिक , स्वैर कल्पना , वास्तविक , 
समकालीन आदि ) अंतर्वस्तु प्रस्तुत करने की रीति , अंतर्वस्तु का स्पष्ट आशय , अंतर्वस्तु की मूल प्रस्तुति की तारीख जैसे 
कारक , और कृति के कोई विशेष गुण वर्गीकरण विनिश्चय को प्रभावित कर सकते हैं 


। 


( ख ) थीम : 


वर्गीकरण विनिश्चयों में किसी अंतर्वस्तु की थीम पर विचार किया जा सकेगा , किंतु यह मुख्यत : उस थीम की व्याख्या , 
विशेष रूप से उसकी प्रस्तुति की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा । अति चुनौतीपूर्ण थीम ( उदाहरणार्थ , ड्रग दुरूपयोग , 
हिंसा , पेडोफिलिया , लिंग , जातियां या साम्प्रदायिक घृणा या हिंसा आदि ) वर्गीकरण के कनिष्ठ स्तरों पर उचित नहीं हो 


सकते । 


( ग ) सुर और प्रभाव : 
क्यूरेटेड अंतर्वस्तु का , उसके संपूर्ण प्रभाव के दृष्टिकोण से , उसकी समग्रता का अनुमान लगाया जा सकता है । अंतर्वस्तु का 
सुर उस प्रभाव का विनिश्चय करने में महत्वपूर्ण कारक हो सकता है , जिसका प्रभाव विभिन्न वर्गों के लोगों पर हो । अत :, 
ऐसी फिल्म / धारावाहिक , जिनमें हिंसा का अधिक प्रबल चित्रण किया गया है , को उच्चतर वर्गीकृत किया जा सकेगा । 
( घ ) लक्षित दर्शकगण : 


किसी अंतर्वस्तु का वर्गीकरण कृति के लक्षित दर्शकों पर और ऐसे दर्शकों पर कृति के प्रभाव पर भी निर्भर करता है । 


भाग 2 


मुद्दों से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों 
मार्गदर्शक सिद्धांतों के इस खंड में ऐसे मुद्दे और अंतर्वस्तु सम्मिलित हैं जो वर्गीकरण के सभी प्रवर्गों पर परिवर्ती डिग्रियों में 
लागू होंगे और साधारण पहुंच को , जो उसके संबंध में ली जा सकती है , विस्तृत करेंगे । अंतर्वस्तु को वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध 
किया जाएगा और उन्हें उपरोक्त भाग 1 में सूचीबद्ध चार साधारण मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाएगा । 
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( क ) विभेद : 


अंतर्वस्तु के सुस्पष्ट वर्गीकरण में ऐसे मामलों जैसे कि जाति , मूल वंश , लिंग , धर्म , दिव्यांगता या लैंगिकता जो कृति की बृह्द 
परास से उद्भूत होते हैं पर फिल्म के प्रभाव को और वर्गीकरण विनिश्चय में उनके समावेशन की शक्ति और प्रभाव को 
हिसाब में लिया जाएगा । 
( ख ) मन : प्रभावी पदार्थ , शराब , धूम्रपान और तंबाकू : 
1 ) फिल्म / धारावाहिक , आदि अभिनय के रूप में मन : प्रभावी पदार्थ , शराब , धूम्रपान और तंबाकू का पूर्ण रूप से दुरुपयोग 
करते हैं वे वर्गीकरण के उच्चतम प्रवर्ग के लिए अर्हक होंगे । 
( ग ) अनुकरणीय व्यवहार : 
( 1 ) वर्गीकरण विनिश्चय में किसी आपराधिक अभिनय और हथियारों के साथ हिंसक व्यवहार को हिसाब में लिया जा 
सकेगा । 
( 2 ) संभवत : खतरनाक व्यवहार का अभिनय , जिससे किसी अपराध ( जिसके अंतर्गत आत्महत्या और स्वयं - क्षति की पीड़ा 
भी है ) का उत्प्रेरण संभाव्य है और जिसकी बालक और युवा वर्ग संभवत : नकल करेगा , उसे उच्चतर वर्गीकृत किया जाएगा । 
( 3 ) फिल्म / धारावाहिक , जिनमें ऐसे प्रगीत और भाव भंगीमा के साथ गाने और नृत्य हैं , जिनमें लैंगिक व्यंग्य है , को उच्चतर 
वर्गीकृत किया जाएगा । 


( घ ) भाषा : 


( 1 ) हमारे देश में निहित भाषायी अनेकता में भाषा को विशेष महत्व दिया जाता है । भाषा , बोली , मुहावरा और 
प्रियोक्ती , क्षेत्रवार और विशिष्ट - संस्कृति के आधार पर भिन्न - भिन्न होती है । इस कारक को विशिष्ट प्रवर्ग में कृति के 
वर्गीकरण की प्रक्रिया के दौरान हिसाब में लिया जाना चाहिए । 
( 2 ) भाषा , जिसे लोग घृणास्पद पाए , में अपशब्दों का प्रयोग सम्मिलित है । अपराध का विस्तार , आयु , लिंग , मूलवंश , 
पृष्ठभूमि , विश्वास के अनुसार और लक्षित दर्शकों की कृति से अपेक्षाओं के साथ - साथ वह संदर्भ , धर्म और भाषा , जिसमें 
शब्द , पद और भाव भंगीमा प्रयुक्त की जाती है , के अनुसार भिन्न - भिन्न हो सकेगा । 
( 3 ) शब्दों , पदों , भाव भंगीमाओं जो प्रत्येक भारतीय भाषा के प्रत्येक प्रवर्ग में स्वीकार्य है की व्यापक सूची तैयार करना 
संभव नहीं है । इसलिए , विभिन्न वर्गीकरण स्तरों पर सलाह इस मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित अंतर्वस्तु के लिए 
वर्गीकरण के स्तर का निर्णय करते समय साधारण मार्गदर्शन का उपबंध करती है । 


( ङ ) नग्नता : 
( 1 ) ऐसी कोई अंतर्वस्तु , जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है , प्रकाशित / पारेषित नहीं की जा सकेगी । 
( 2 ) लैंगिक सदर्भ के साथ नग्नता को ए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । 
( च ) सेक्स : 


ऐसी कोई अंतर्वस्तु , जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है , प्रकाशित / पारेषित नहीं की जा सकेगी । अंतर्वस्तु को 
यू / ए 16+ से “ ए ” विभिन्न रेटिंग में वर्गीकृत किया जाएगा , जो कामुक व्यवहार के अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष चित्रण के अभिनय पर 
निर्भर करेगा 


। 


( छ ) हिंसा : 
वर्गीकरण विनिश्चय में कृति में हिंसा की डिग्री और प्रकृति को हिसाब में लिया जाएगा । 

[ फा.सं. 16 ( 4 ) / 2020 - सीएलईएस ] 


डॉ . राजेन्द्र कुमार , अपर सचिव 
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MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 25th February , 2021 


G.S.R. 139 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , clauses ( z ) and ( zg ) of sub - section 
( 2 ) of section 87 of the Information Technology Act , 2000 ( 21 of 2000 ) , and in supersession of the 
Information Technology ( Intermediaries Guidelines ) Rules , 2011 , except as respect things done or omitted 
to be done before such supersession , the Central Government hereby makes the following rules , namely : 


PARTI 


PRELIMINARY 


1 . Short Title and Commencement .- ( 1 ) These rules may be called the Information Technology 
( Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code ) Rules , 2021 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . Definitions.- ( 1 ) In these rules , unless the context otherwise requires 
( a ) “ access control mechanism ' means any measure , including a technical measure , through 

which access to online curated content may be restricted based on verification of the identity 

or age of a user ; 
( b ) access services ' means any measure , including technical measure such as closed captioning , 

subtitles and audio descriptions , through which the accessibility of online curated content may 

be improved for persons with disabilities ; 
( c ) * Act ' means the Information Technology Act , 2000 ( 21 of 2000 ) ; 
( d ) ' child ' mcans any person below thc age of cightccn ycars , 


( f ) 


committcc ' means the Inter - Departmental Committee constituted under rulc 14 ; 
communication link means a connection between a hypertext or graphical element , and one 
or more items in the same or different electronic document wherein upon clicking on a 
hyperlinked item , the user is automatically transferred to the other end of the hyperlink which 
can be another electronic record or another website or application or graphical element ; 
content mcans the electronic record defined in clause ( t ) of section 2 of the Act : 


( h ) 


content descriptor ' means the issues and concerns which are relevant to the classification of 
any online curated content , including discrimination , depiction of illegal or harmful 
substances , imitable behaviour , nudity , language , sex , violence , fear , threat , horror and other 
such concerns as specificd in the Schedule annexed to the rules ; 


( i ) 


( ) 


digital media ' means digitized content that can be transmitted over the internet or computer 
networks and includes content received , stored , transmitted , edited or processed by 
( i ) an intermediary ; or 
( ii ) a publisher of news and current affairs content or a publisher of online curated content ; 
‘ grievance includes any complaint , whether regarding any content , any duties of an 
intermediary or publisher under the Act , or other matters pertaining to the computer resource 
of an intermediary or publisher , as the case may be ; 
' Grievance Officer ' means an officer appointed by the intermediary or the publisher , as the 
case may be , for the purposes of these rules ; 


( k ) 


( 1 ) 


‘ Ministry ' means , for the purpose of Part II of these rules unless specified otherwise , the 
Ministry of Electronics and Information Technology , Government of India , and for the 
purpose of Part III of these rules , the Ministry of Information and Broadcasting , Government 
of India : 


( m ) 


“ news and current affairs content includes newly received or noteworthy content , including 
analysis , especially about recent events primarily of socio - political , economic or cultural 
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nature , made available over the internet or computer networks , and any digital media shall be 
news and current affairs content where the context , substance , purpose , import and meaning of 
such information is in the nature of news and current affairs content . 


( n ) 


' newspaper ' means a periodical of loosely folded sheets usually printed on newsprint and 
brought out daily or at least once in a week , containing information on current events , public 
news or comments on public news ; 


( 0 ) 


“ news aggregator ' means an entity who , performing a significant role in determining the news 
and current affairs content being made available , makes available to users a computer resource 
that enable such users to access the news and current affairs content which is aggregated , 
curated and presented by such entity . 
on demand ' means a system where a user , subscriber or viewer is enabled to access , at a time 
chosen by such user , any content in electronic form , which is transmitted over a computer 
resource and is selected by the user ; 


( p ) 


( q ) 


online curated content ' means any curated catalogue of audio - visual content , other than news 
and current affairs content , which is owned by , licensed to or contracted to be transmitted by a 
publisher of online curated content , and made available on demand , including but not limited 
through subscription , over the internet or computer networks , and includes films , audio visual 
programmes , documentaries , television programmes , serials , podcasts and other such content ; 
“ person ' means a person as defined in sub - section ( 31 ) of section 2 of the Income tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) ; 


( r ) 


( s ) 


publisher ' means a publisher of news and current affairs content or a publisher of online 
curated content ; 


( t ) 


( u ) 


( v ) 


‘ publisher of news and current affairs content ' means an online paper , news portal , news 
aggregator , news agency and such other entity called by whatever name , which is functionally 
similar to publishers of news and current affairs content but shall not include newspapers , 
replica e - papers of the newspaper and any individual or user who is not transmitting content in 
the course of systematic business , professional or commercial activity ; 
publisher of online curated content ' means a publisher who , performing a significant role in 
determining the online curated content being made available , makes available to users a 
computer resource that enables such users to access online curated content over the internet or 
computer networks , and such other entity called by whatever name , which is functionally 
similar to publishers of online curated content but does not include any individual or user who 
is not transmitting online curated content in the course of systematic business , professional or 
commercial activity ; 
significant social media intermediary ' means a social media intermediary having number of 
registered users in India above such threshold as notified by the Central Government ; 
social media intermediary ' means an intermediary which primarily or solely enables online 
interaction between two or more users and allows them to create , upload , share , disseminate , 
modify or access information using its services ; 
fus means any person who accesses or avails any computer resource of an intermediary or a 
publisher for the purpose of hosting , publishing , sharing , transacting , viewing , displaying , 
downloading or uploading information and includes other persons jointly participating in using 
such computer resource and addressee and originator ; 
“ user account means the account registration of a user with an intermediary or publisher and 
includes profiles , accounts , pages , handles and other similar presences by means of which a 
user is able to access the services offered by the intermediary or publisher . 


( 
w ) 


( x ) 


( 2 ) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act and rules 
made thereunder shall have the same meaning as assigned to them in the Act and the said rules , as the case 


may be . 
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PART II 


DUE DILIGENCE BY INTERMEDIARIES AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM 


3 . 

( 1 ) Due diligence by an intermediary : An intermediary , including social media intermediary and 
significant social media intermediary , shall observe the following due diligence while discharging its 
duties , namely : 


( a ) 


( b ) 


the intermediary shall prominently publish on its website , mobile based application or both , 
as the case may be , the rules and regulations , privacy policy and user agreement for access 
or usage of its computer resource by any person ; 
the rules and regulations , privacy policy or user agreement of the intermediary shall inform 
the user of its computer resource not to host , display , upload , modify , publish , transmit , 
store , update or share any information that , 
( i ) belongs to another person and to which the user does not have any right ; 


( ii ) is defamatory , obscene , pornographic , paedophilic , invasive of another's privacy , 

including bodily privacy , insulting or harassing on the basis of gender , libellous , 
racially or ethnically objectionable , relating or encouraging money laundering or 

gambling , or otherwise inconsistent with or contrary to the laws in force ; 
( iii ) is harmful to child ; 
( iv ) infringes any patent , trademark , copyright or other proprietary rights ; 

violates any law for the time being in force ; 
( vi ) deceives or misleads the addressee about the origin of the message or knowingly and 

intentionally communicates any information which is patently false or misleading in 

nature but may reasonably be perceived as a fact ; 
( vii ) impersonates another person , ; 
( viii ) threatens the unity , integrity , defence , security or sovereignty of India , friendly 

relations with foreign States , or public order , or causes incitement to the commission 
of any cognisable offence or prevents investigation of any offence or is insulting 
other nation : 


( ix ) contains software virus or any other computer code , file or program designed to 

interrupt , destroy or limit the functionality of any computer resource ; 
is patently false and untrue , and is written or published in any form , with the intent to 
mislcad or harass a person , entity or agency for financial gain or to cause any injury 

to any person , 
an intermediary shall periodically inform its users , at least once every year , that in case of 
non - compliance with rules and regulations , privacy policy or user agreement for access or 
usage of the computer resource of such intermediary , it has the right to terminate the access 
or usage rights of the users to the computer resource immediately or remove non - compliant 
information or both , as the case may be ; 


( c ) 


( d ) 


an intermediary , on whose computer resource the information is stored , hosted or 
published , upon receiving actual knowledge in the form of an order by a court of 
competent jurisdiction or on being notified by the Appropriate Government or its agency 
under clause ( b ) of sub - section ( 3 ) of section 79 of the Act , shall not host , store or publish 
any unlawful information , which is prohibited under any law for the time being in force in 
relation to the interest of the sovereignty and integrity of India ; security of the State ; 
friendly relations with foreign States ; public order ; decency or morality ; in relation to 
contempt of court ; defamation ; incitement to an offence relating to the above , or any 
information which is prohibited under any law for the time being in force : 


Provided that any notification made by the Appropriate Government or its agency 
in relation to any information which is prohibited under any law for the time being in force 
shall be issued by an authorised agency , as may be notified by the Appropriate 
Government : 
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Provided further that if any such information is hosted , stored or published , the 
intermediary shall remove or disable access to that information , as early as possible , but in 
no case later than thirty - six hours from the receipt of the court order or on being notified by 
the Appropriate Government or its agency , as the case may be : 

Provided also that the removal or disabling of access to any information , data or 
communication link within the categories of information specified under this clause , under 
clause ( b ) on a voluntary basis , or on the basis of grievances received under sub - rule ( 2 ) by 
such intermediary , shall not amount to a violation of the conditions of clauses ( a ) or ( b ) of 
sub - section ( 2 ) of section 79 of the Act ; 


( e ) 


the temporary or transient or intermediate storage of information automatically by an 
intermediary in a computer resource within its control as an intrinsic feature of that 
computer resource , involving no exercise of any human , automated or algorithmic editorial 
control for onward transmission or communication to another computer resource shall not 
amount to hosting , storing or publishing any information referred to under clause ( d ) ; 


( f ) 


the intermediary shall periodically , and at least once in a year , inform its users of its rules 
and regulations , privacy policy or user agreement or any change in the rules and 
regulations , privacy policy or user agreement , as the case may be ; 


( h ) 


( i ) 


where upon receiving actual knowledge under clause ( d ) , on a voluntary basis on violation 
of clause ( b ) , or on the basis of grievances received under sub - rule ( 2 ) , any information has 
been removed or access to which has been disabled , the intermediary shall , without 
vitiating the cvidence in any manner , preserve such information and associated records for 
one hundred and eighty days for investigation purposes , or for such longer period as may 
be required by the court or by Government agencies who are lawfully authorised ; 
where an intermediary collects information from a user for registration on the computer 
resource , it shall retain his information for a period of one hundred and eighty days after 
any cancellation or withdrawal of his registration , as thc casc may be ; 
the intermediary shall take all reasonable measures to secure its computer resource and 
information contained therein following the reasonable security practices and procedures as 
prescribed in the Information Technology ( Reasonable Security Practices and Procedures 
and Sensitive Personal Information ) Rules , 2011 , 
the intermediary shall , as soon as possible , but not later than seventy two hours of the 
receipt of an order , provide information under its control or possession , or assistance to the 
Government agency which is lawfully authorised for investigative or protective or cyber 
security activities , for the purposes of verification of identity , or for the prevention , 
detection , investigation , or prosecution , of offences under any law for the time being in 
force , or for cyber security incidents : 

Provided that any such order shall be in writing stating clearly the purpose of 
seeking information or assistance , as the case may be ; 


( 1 ) 


( k ) 


the intermediary shall not knowingly deploy or install or modify technical configuration of 
computer resource or become party to any act that may change or has the potential to 
change the normal course of operation of the computer resource than what it is supposed to 
perform thereby circumventing any law for the time being in force : 


Provided that the intermediary may develop , produce , distribute or employ 
technological means for the purpose of performing the acts of securing the computer 
resource and information contained therein ; 


the intermediary shall report cyber security incidents and share related information with the 
Indian Computer Emergency Response Team in accordance with the policies and 
procedures as mentioned in the Information Technology ( The Indian Computer Emergency 
Response Team and Manner of Performing Functions and Duties ) Rules , 2013 . 
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( 2 ) 


( b ) 


Grievance redressalmechanism of intermediary : ( a ) The intermediary shall prominently 
publish on its website , mobile based application or both , as the case may be , the name of the 
Grievance Officer and his contact details as well as mechanism by which a user or a victim 
may make complaint against violation of the provisions of this rule or any other matters 
pertaining to the computer resources made available by it , and the Grievance Officer shall - 
( i ) acknowledge the complaint within twenty four hours anddispose offsuch complaint 

within a period of fifteen days from the date of its receipt ; 
( ii ) receive and acknowledge any order , notice or direction issued by the Appropriate 

Government , any competent authority or a court of competent jurisdiction . 
The intermediary shall , within twenty - four hours from the receipt of a complaint made by 
an individual or any person on his behalf under this sub - rule , in relation to any content 
which is prima facie in the nature of any material which exposes the private area of such 
individual , shows such individual in full or partial nudity or shows or depicts such 
individual in any sexual act or conduct , or is in the nature of impersonation in an electronic 
form , including artificially morphed images of such individual , take all reasonable and 
practicable measures to remove or disable access to such content which is hosted , stored , 
published or transmitted by it : 
The intermediary shall implement a mechanism for the receipt of complaints underclause 
( b ) of this sub - rule which may enable the individual or person to provide details , as may be 
necessary , in relation to such content or communication link . 


( c ) 


4 . Additional due diligence to be observed by significant social media intermediary .— ( 1 ) In 
addition to the due diligence observed under rule 3 , a significant social media intermediary shall , within 
three months from the date of notification of the threshold under clausc ( v ) of sub - rulc ( 1 ) of rulc 2 , observe 
the following additional due diligence while discharging its duties , namely : 
( a ) appoint a Chief Compliance Officer who shall be responsible for ensuring compliance with 

the Act and rules made thereunder and shall be liable in any proceedings relating to any 
relevant third - party information , data or communication link made available or hosted by 
that intermediary where he fails to ensure that such intermediary observes due diligence 
while discharging its duties under the Act and rules made thereunder : 


Provided that no liability under the Act or rules made thereunder may be imposed 
on such significant social media intermediary without being given an opportunity of being 
heard . 


Explanation . For the purposes of this clause “ Chief Compliance Officer ” means a key 
managerial personnel or such other senior employee of a significant socialmedia 
intermediary who isresidentin India ; 


( b ) 


appoint a nodal contact person for 24x7 coordination with law enforcement agencies and 
officers to ensure compliance to their orders or requisitions made in accordance with the 
provisions of law or rules made thereunder . 


Explanation . For the purposes of this clause “ nodal contact person ” means the employee 
of a significant social media intermediary , other than the Chief Compliance Officer , who 
isresidentin India : 


( C ) 


appoint a Resident Grievance Officer , who shall , subject to clause ( b ) , be responsible for 
the functions referred to in sub - rule ( 2 ) of rule 3 . 


לל 


Explanation . — For the purposes of this clause , “ Resident Grievance Officer ” means the 
employee of a significant social media intermediary , who is residentin India ; 


( d ) 


publish periodic compliance report every month mentioning the details of complaints 
received and action taken thereon , and the number of specific communication links or parts 
of information that the intermediary has removed or disabled access to in pursuance of any 
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proactive monitoring conducted by using automated tools or any other relevant information 
as may be specified ; 


( 2 ) A significant social media intermediary providing services primarily in the nature of 
messaging shall enable the identification of the first originator of the information on its computer resource 
as may be required by a judicial order passed by a court of competent jurisdiction or an order passed under 
section 69 by the Competent Authority as per the Information Technology ( Procedure and Safeguards for 
interception , monitoring and decryption of information ) Rules , 2009 , which shall be supported with a copy 
of such information in electronic form : 


Provided that an order shall only be passed for the purposes of prevention , detection , investigation , 
prosecution or punishment of an offence related to the sovereignty and integrity of India , the security of the 
State , friendly relations with foreign States , or public order , or of incitement to an offence relating to the 
above or in relation with rape , sexually explicit material or child sexual abuse material , punishable with 
imprisonment for a term of not less than five years : 


Provided further that no order shall be passed in cases where other less intrusive means are 
effective in identifying the originator of the information : 

Provided also that in complying with an order for identification of the first originator , no 
significant social media intermediary shall be required to disclose the contents of any electronic message , 
any other information related to the first originator , or any information related to its other users : 

Provided also that where the first originator of any information on the computer resource of an 
intermediary is located outside the territory of India , the first originator of that information within the 
territory of India shall be deemed to be the first originator of the information for the purpose of this clause . 

( 3 ) A significant social media intermediary that provides any service with respect to an 
information or transmits that information on behalf of another person on its computer resource 
( a ) for direct financial benefit in a manner that increases its visibility or prominence , or targets 

the receiver of that information , or 


( b ) 


to which it owns a copyright , or has an exclusive license , or in relation with which it has 
entered into any contract that directly or indirectly restricts the publication or transmission 
of that information through any means other than those provided through the computer 
resource of such social media intermediary , 


shall make that information clearly identifiable to its users as being advertised , marketed , sponsored , 
owned , or exclusively controlled , as the case may be , or shall make it identifiable as such in an 
appropriate manner . 


( 4 ) A significant social media intermediary shall endeavour to deploy technology - based 
measures , including automated tools or other mechanisms to proactively identify information that depicts 
any act or simulation in any form depicting rape , child sexual abuse or conduct , whether explicit or 
implicit , or any information which is exactly identical in content to information that has previously been 
removed or access to which has been disabled on the computer resource of such intermediary under clause 
( d ) of sub - rule ( 1 ) of rule 3 , and shall display a notice to any user attempting to access such information 
stating that such information has been identified by the intermediary under the categories referred to in this 
sub - rule : 


Provided that the measures taken by the intermediary under this sub - rule shall be proportionate 
having regard to the interests of free speech and expression , privacy of users on the computer resource of 
such intermediary , including interests protected through the appropriate use of technical measures : 


Provided further that such intermediary shall implement mechanisms for appropriate human 
oversight of measures deployed under this sub - rule , including a periodic review of any automated tools 
deployed by such intermediary : 


Provided also that the review of automated tools under this sub - rule shall evaluate the automated 
tools having regard to the accuracy and fairness of such tools , the propensity of bias and discrimination in 
such tools and the impact on privacy and security of such tools . 
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( 5 ) The significant social media intermediary shall have a physical contact address in India 
published on its website , mobile based application or both , as the case may be , for the purposes of 
receiving the communication addressed to it . 


( 6 ) The significant social media intermediary shall implement an appropriate mechanism for 
the receipt of complaints under sub - rule ( 2 ) of rule 3 and grievances in relation to the violation of 
provisions under this rule , which shall enable the complainant to track the status of such complaint or 
grievance by providing a unique ticket number for every complaint or grievance received by such 
intermediary : 


Provided that such intermediary shall , to the extent reasonable , provide such complainant with 
reasons for any action taken or not taken by such intermediary in pursuance of the complaint or grievance 
received by it . 

( 7 ) The significant social media intermediary shall enable users who register for their services 
from India , or use their services in India , to voluntarily verify their accounts by using any appropriate 
mechanism , including the active Indian mobile number of such users , and where any user voluntarily 
verifies their account , such user shall be provided with a demonstrable and visible mark of verification , 
which shall be visible to all users of the service : 


Provided that the information received for the purpose of verification under this sub - rule shall not 
be used for any other purpose , unless the user expressly consents to such use . 


( 8 ) Where a significant social media intermediary removes or disables access to any 
information , data or communication link , under clause ( b ) of sub - rule ( 1 ) of rule 3 on its own accord , such 
intermediary shall , 


( a ) 


ensure that prior to the time at which such intermediary removes or disables access , it has 
provided the user who has created , uploaded , shared , disseminated , or modified 
information , data or communication link using its services with a notification explaining 
the action being taken and the grounds or reasons for such action ; 


( b ) 


ensure that the user who has created , uploaded , shared , disseminated , or modified 
information using its services is provided with an adequate and reasonable opportunity to 
dispute the action being taken by such intermediary and request for the reinstatement of 
access to such information , data or communication link , which may be decided within a 
reasonable time ; 


( c ) 


ensure that the Resident Grievance Officer of such intermediary maintains appropriate 
oversight over the mechanism for resolution of any disputes raised by the user under clause 
( b ) . 


( 9 ) 


The Ministry may call for such additional information from any significant social media 
intermediary as it may consider necessary for the purposes of this part . 


a 


5 . Additional due diligence to be observed by an intermediary in relation to news and current 
affairs content . In addition to adherence to rules 3 and 4 , as may be applicable , an intermediary shall 
publish , on an appropriate place on its website , mobile based application or both , as the case may be , 
clear and concise statement informing publishers of news and current affairs content that in addition to the 
common terms of service for all users , such publishers shall furnish the details of their user accounts on the 
services of such intermediary to the Ministry as may be required under rule 18 : 


Provided that an intermediary may provide such publishers who have provided information under 
rule 18 with a demonstrable and visible mark of verification as being publishers , which shall be visible to 
all users of the service . 


Explanation . — This rule relates only to news and current affairs content and shall be administered 
by the Ministry of Information and Broadcasting . 


6 . Notification of other intermediary .— ( 1 ) The Ministry may by order , for reasons to be recorded in 
writing , require any intermediary , which is not a significant social media intermediary , to comply with all 
or any of the obligations mentioned under rule 4 , if the services of that intermediary permits the publication 
or transmission of information in a manner that may create a material risk of harm to the sovereignty and 
integrity of India , security of the State , friendly relations with foreign States or public order . 
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( 2 ) The assessment of material risk of harm referred to in sub - rule ( 1 ) shall be made having 
regard to the nature of services of such intermediary , and if those services permit , 

( a ) interaction between users , notwithstanding , whether it is the primary purpose of that 

intermediary ; and 


( b ) the publication or transmission of information to a significant number of other users as would 

be likely to result in widespread dissemination of such information . 

( 3 ) An order under this rule may be issued in relation to a specific part of the computer 
resources of any website , mobile based application or both , as the case may be , if such specific part is in the 
nature of an intermediary : 


Provided that where such order is issued , an entity may be required to comply with all or any of the 
obligations mentions under rule 4 , in relation to the specific part of its computer resource which is in the 
nature of an intermediary . 


7 . Non - observance of Rules . — Where an intermediary fails to observe these rules , the provisions of 
sub - section ( 1 ) of section 79 of the Actshall not be applicable to such intermediary and the intermediary 
shall be liable for punishment under any law for the time being in force including the provisions of the Act 
and the Indian Penal Code . 


PART III 


CODE OF ETHICS AND PROCEDURE AND SAFEGUARDS IN RELATION TO 

DIGITALMEDIA 


8 . Application of this Part .— ( 1 ) The rules made under this Part shall apply to the following persons 
or cntitics , namely : 


( a ) publishers of news and current affairs content ; 


( b ) publishers of online curated content ; and 
shall be administered by the Ministry of Information and Broadcasting , Government of India , which shall 
be referred to in this Part as the “ Ministry " : 


Provided that the rules made under this Part shall apply to intermediaries for the purposes of rules 
15 and 16 : 


( 2 ) 


the rules made under this Part shall apply to the publishers , where - 


( a ) such publisher operates in the territory of India ; or 
( b ) such publisher conducts systematic business activity of making its content available in 
India . 


Explanation . - For the purposes of this rule , - 

( a ) a publisher shall be deemed to operate in the territory of India where such publisher has 
a physical presence in the territory of India ; 
( b ) “ systematic activity ” shall mean any structured or organised activity that involves an 

element of planning , method , continuity or persistence . 
( 3 ) The rules made under this Part shall be in addition to and not in derogation of the 
provisions of any other law for the time being in force and any remedies available under such laws 
including the Information Technology ( Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by 
the Public ) Rules , 2009 . 


9 . Observance and adherence to the Code .— ( 1 ) A publisher referred to in rule 8 shall observe and 
adhere to the Code of Ethics laid down in the Appendix annexed to these rules . 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in these rules , a publisher referred to in rule 8 who 
contravenes any law for the time being in force , shall also be liable for consequential action as provided in 
such law which has so been contravened . 
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( 3 ) For ensuring observance and adherence to the Code of Ethics by publishers operating in the 
territory of India , and for addressing the grievances made in relation to publishers under this part , there 
shall be a three - tier structure as under 


( a ) 


( b ) 


Level I - Self - regulation by the publishers ; 
Level II – Self - regulation by the self - regulating bodies of the publishers ; 
Level III - Oversight mechanism by the Central Government . 


( c ) 


CHAPTERI 


GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM 


10 . 

Furnishing and processing of grievance .— ( 1 ) Any person having a grievance regarding content 
published by a publisher in relation to the Code of Ethics may furnish his grievance on the grievance 
mechanism established by the publisher under rule 11 . 

( 2 ) The publisher shall generate and issue an acknowledgement of the grievance for the benefit 
of the complainant within twenty - four hours of it being furnished for information and record . 

( 3 ) The manner of grievance redressal shall have the following arrangement 
( a ) the publisher shall address the grievance and inform the complainant of its decision within 

fifteen days of the registration of the grievance ; 


( b ) 


if the decision of the publisher is not communicated to the complainant within the 
stipulated fifteen days , the grievance shall be escalated to the level of the self - regulating 
body of which such publisher is a member . 


( c ) 


where the complainant is not satisfied with the decision of the publisher , it may prefer to 
appeal to the self - regulating body of which such publisher is a member within fifteen days 
of receiving such a decision . 


( d ) 


the self - regulating body shall address the grievance referred to in clauses ( b ) and ( c ) , and 
convey its decision in the form of a guidance or advisory to the publisher , and inform the 
complainant of such decision within a period of fifteen days .. 
where the complainant is not satisfied with the decision of the self - regulating body , it may , 
within fifteen days of such decision , prefer an appeal to the Oversight Mechanism referred 
to in rule 13 for resolution . 


( e ) 


CHAPTER II 


SELF REGULATING MECHANISM - LEVEL I 


11 . Self - Regulating mechanism at Level I.- ( 1 ) The publisher shall be the Level I of the self 
regulating mechanism . 


( 2 ) 


A publisher shall 


( a ) establish a grievance redressal mechanism and shall appoint a Grievance Officer based 

in India , who shall be responsible for the redressal of grievances received by him ; 


( b ) display the contact details related to its grievance redressal mechanism and the name 

and contact details of its Grievance Officer at an appropriate place on its website or 
interface , as the case may be ; 


( c ) ensure that the Grievance Officer takes a decision on every grievance received by it 

within fifteen days , and communicate the same to the complainant within the specified 
time : 


( d ) be a member of a self - regulating body as referred to in rule 12 and abide by its terms 

and conditions . 


( 3 ) 


The Grievance Officer shall , — 


( a ) 


be the contact point for receiving any grievance relating to Code of Ethics ; 
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( b ) 


act as the nodal point for interaction with the complainant , the self - regulating body 
and the Ministry . 


( 4 ) Online curated content shall be classified by the publisher of such content into the 
categories referred to in the Schedule , having regard to the context , theme , tone , impact and target audience 
of such content , with the relevant rating for such categories based on an assessment of the relevant content 
descriptors in the manner specified in the said Schedule . 


( 5 ) Every publisher of online curated content shall display the rating of any online curated 
content and an explanation of the relevant content descriptors , prominently to its users at an appropriate 
place , as the case may be , in a manner that ensures that such users are aware of this information before 
accessing such content . 


CHAPTER III 


SELF REGULATING MECHANISM - LEVEL II 


12 . Self - regulating body.- ( 1 ) There may be one or more self - regulatory bodies of 
publishers , being an independent body constituted by publishers or their associations . 

( 2 ) The self - regulatory body referred to in sub - rule ( 1 ) shall be headed by a retired judge of the 
Supreme Court , a High Court , or an independent eminent person from the field of media , broadcasting , 
entertainment , child rights , human rights or such other relevant field , and have other members , not 
exceeding six , being experts from the field of media , broadcasting , entertainment , child rights , human 
rights and such other relevant fields . 


( 3 ) Thc sclf - regulating body shall , after its constitution in accordance with sub - rulc ( 2 ) , 
register itself with the Ministry within a period of thirty days from the date of notification of these rules , 
and where a self - regulating body is constituted after such period , within thirty days from the date of its 
constitution : 


Provided that before grant of registration to the self - regulating body , the Ministry shall satisfy itself 
that the self - regulating body has been constituted in accordance with sub - rule ( 2 ) and has agreed to perform 
the functions laid down in sub - rulcs ( 4 ) and ( 5 ) . 

( 4 ) The self - regulating body shall perform the following functions , namely : 
( a ) oversee and ensure the alignment and adherence by the publisher to the Code of Ethics ; 
( b ) provide guidance to publishers on various aspects of the Code of Ethics ; 
( c ) address grievances which have not been resolved by publishers within the specified period of 

fifteen days ; 


( d ) 


hear appeals filed by the complainant against the decision of publishers ; 


( c ) 


issue such guidance or advisories to such publishers as specified in sub - rule ( 5 ) for ensuring 
compliance to the Code of Ethics . 


( 5 ) The self - regulating body while disposing a grievance or an appeal referred to it in sub - rule 
( 4 ) may issue following guidance or advisories to the publishers as under , namely : 

( a ) warning , censuring , admonishing or reprimanding the publisher ; or 


( b ) requiring an apology by the publisher , or 


( c ) 


( d ) 


requiring the publisher to include a warning card or a disclaimer ; or 
in case of online curated content , direct the publisher to , 

( i ) reclassify ratings of relevant content ; 


( ii ) 


make appropriate modification in the content descriptor , age classification and 
access control measures ; 


( iii ) 


edit synopsis of relevant content ; or 


( e ) 


in case of any content where it is satisfied that there is a need for taking action to delete or 
modify the content for preventing incitement to the commission of a cognizable offence 
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relating to public order , or in relation to the reasons enumerated in sub - section ( 1 ) of section 
69A of the Act , refer such content to the Ministry for consideration by the Oversight 
Mechanism referred to in rule 13 for appropriate action . 


( 6 ) Where the self - regulating body is of the opinion that there is no violation of the Code of 
Ethics , it shall convey such decision to the complainant and such entity . 


( 7 ) Where publisher fails to comply with the guidance or advisories of the self - regulating 
body within the time specified in such guidance or advisory , the self - regulating body shall refer the matter 
to the Oversight Mechanism referred to in rule 13 within fifteen days of expiry of the specified date . 


CHAPTER IV 


OVERSIGHT MECHANISM - LEVEL III 


13 . Oversight mechanism.- ( 1 ) The Ministry shall co - ordinate and facilitate the adherence 
to the Code of Ethics by publishers and self regulating bodies , develop an Oversight Mechanism , and 
perform the following functions , namely : 

( a ) publish a charter for self regulating bodies , including Codes of Practices for such bodies ; 
( b ) establish an Inter - Departmental Committee for hearing grievances ; 
( C ) refer to the Inter - Departmental Committee grievances arising out of the decision of the self 

regulating body under rule 12 , or where no decision has been taken by the self - regulating body 
within the specified time period , or such other complaints or references relating to violation of 

Code of Ethics as it may consider necessary ; 
( d ) issue appropriate guidance and advisories to publishers ; 
( C ) issue orders and directions to the publishers for maintenance and adherence to the Code of 

Ethics . 


an 


( 2 ) The Ministry shall appoint an officer of the Ministry not below the rank of a Joint 
Secretary to the Government of India , as the “ Authorised Officer ” , for the purposes of issuing directions 
under rules 15 or 16 , as the case may be . 
14 . Inter - Departmental Committee. 

( 1 ) The Ministry shall constitute 

Inter 
Departmental Committee , called the Committee , consisting of representatives from the Ministry of 
Information and Broadcasting , Ministry of Women and Child Development , Ministry of Law and Justice , 
Ministry of Home Affairs , Ministry of Electronics and Information Technology , Ministry of External 
Affairs , Ministry of Defence , and such other Ministries and Organisations , including domain experts , that it 
may decide to include in the Committee : 


Provided that the Authorised Officer designated under sub - rule ( 2 ) of rule 13 shall be the 
Chairperson of such Committee . 


( 2 ) The Committee shall meet periodically and hear the following complaints regarding 
violation or contravention of the Code of Ethics by the entities referred to in Rule 8– 

( a ) arising out of the grievances in respect of the decisions taken at the Level I or II , including 

the cases where no such decision is taken within the time specified in the grievance 
redressal mechanism ; or 


( b ) 


referred to it by the Ministry . 


( 3 ) Any complaint referred to the Committee , whether arising out of the grievances or referred 
to it by the Ministry , shall be in writing and may be sent either by mail or fax or by e - mail signed with 
electronic signature of the authorised representative of the entity referring the grievance , and the 
Committee shall ensure that such reference is assigned a number which is recorded along with the date and 
time of its receipt . 


( 4 ) 

The Ministry shall make all reasonable efforts to identify the entity referred to in Rule 8 
which has created , published or hosted the content or part thereof , and where it is able to identify such 
entity , it shall issue a duly signed notice to such entity to appear and submit their reply and clarifications , if 
any , before the Committee . 
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( 5 ) In the hearing , the Committee shall examine complaints or grievances , and may either 
accept or allow such complaint or grievance , and make the following recommendations to the Ministry , 
namely : 

( a ) warning , censuring , admonishing or reprimanding such entity ; or 
( b ) requiring an apology by such entity ; or 
( c ) requiring such entity to include a warning card or a disclaimer , or 
( d ) in case of online curated content , direct a publisher to 


( i ) reclassify ratings of relevant content ; or 


( ii ) edit synopsis of relevant content ; or 


( iii ) make appropriate modification in the content descriptor , age classification and 

parental or access control ; 


( e ) 


delete or modify content for preventing incitement to the commission of a cognisable offence 
relating to public order , 


( f ) 


in case of content where the Committee is satisfied that there is a need for taking action in 
relation to the reasons enumerated in sub - section ( 1 ) of section 69A of the Act , it may 
recommend such action , 


( 6 ) The Ministry may , after taking into consideration the recommendations of the Committee , 
issue appropriate orders and directions for compliance by the publisher : 


Provided that no such order shall be issued without the approval of the Secretary , Ministry of 
Information and Broadcasting , Government of India ( hereinafter referred to as the " Secretary , Ministry of 
Information and Broadcasting ” ) . 
15 . 

Procedure for issuing of direction.- ( 1 ) In respect of recommendations referred to in 
clauses ( e ) and ( f ) of sub - rule ( 5 ) of rule 14 , the Authorised Officer shall place the matter for consideration 
before the Secretary , Ministry of Information and Broadcasting for taking appropriate decision . 

The Authorised Officer shall , on approval of the decision by the Secretary , Ministry of 
Information and Broadcasting , direct the publisher , any agency of the Government or any intermediary , as 
the case may be to delete or modify or block the relevant content and information generated , transmitted , 
received , stored or hosted in their computer resource for public access within the time limit specified in the 
direction : 

Provided that in case the recommendation of the Authorised Officer is not approved by the 
Secretary , Ministry of Information and Broadcasting , the Authorised Officer shall convey the same to the 
Committee 


( 2 ) 


( 3 ) A direction under this rule may be issued only in respect of a specific piece of content or an 
enumerated list of content , as the case may be , and shall not require any entity to cease its operations . 
16 . Blocking of information in case of emergency.- ( 1 ) Notwithstanding anything contained in 
rules 14 and 15 , the Authorised Officer , in any case of emergency nature , for which no delay is acceptable , 
shall examine the relevant content and consider whether it is within the grounds referred to in sub - section 
( 1 ) of section 69A of the Act and it is necessary or expedient and justifiable to block such information or 
part thereof and submit a specific recommendation in writing to the Secretary , Ministry of Information and 
Broadcasting 


( 2 ) In case of emergency nature , the Secretary , Ministry of Information and Broadcasting may , 
if he is satisfied that it is necessary or expedient and justifiable for blocking for public access of any 
information or part thereof through any computer resource and after recording reasons in writing , as an 
interim measure issue such directions as he may consider necessary to such identified or identifiable 
persons , publishers or intermediary in control of such computer resource hosting such information or part 
thereof without giving him an opportunity of hearing . 

( 3 ) The Authorised Officer , at the earliest but not later than forty - eight hours of issue of 
direction under sub - rule ( 2 ) , shall bring the request before the Committee for its consideration and 
recommendation , 
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( 4 ) On receipt of recommendations of the Committee under sub - rule ( 3 ) , the Secretary , 
Ministry of Information and Broadcasting , shall pass the final order as regard to approval of such request 
and in case the request for blocking is not approved by the Secretary , Ministry of Information and 
Broadcasting in his final order , the interim direction issued under sub - rule ( 2 ) shall be revoked and the 
person , publisher or intermediary in control of such information shall be accordingly , directed to unblock 
the information for public access . 


17 . Review of directions issued.- ( 1 ) The Authorised Officer shall maintain complete records of 
the proceedings of the Committee , including any complaints referred to the Committee , and shall also 
maintain records of recommendations made by the Committee and any directions issued by the Authorised 
Officer 


( 2 ) The Review Committee shall meet at least once in every two months and record its 
findings whether the directions of blocking of content or information issued under these rules are in 
accordance with the provisions of sub - section ( 1 ) of section 69A of the Act and if it is of the opinion that 
the directions are not in accordance with the said provisions , it may set aside the directions and issue order 
for unblocking of such content or information generated , transmitted , received , stored or hosted in a 
computer resource . 
Explanation . For the purpose of this rulc , “ Review Committee " shall mean the Review Committee 
constituted under rule 419A of the Indian Telegraph Rules , 1951 . 


CHAPTER V 


FURNISHING OF INFORMATION 


18 . 

Furnishing of information.- ( 1 ) A publisher of news and current affairs content and a 
publisher of online curated content operating in the territory of India , shall inform the Ministry about the 
details of its entity by furnishing information along with such documents as may be specified , for the 
purpose of enabling communication and coordination . 

( 2 ) The information referred to in sub - rule ( 1 ) shall be furnished within a period of thirty days 
of the publication of these rules , and where such publisher begins operation in the territory of India or 
comes into cxistcncc after commencement of these rules , within thirty days from the date of start of its 
operations in the territory of India or its coming into existence , as the case may be . 


( 3 ) The publisher of news and current affairs content and the publisher of online curated content 
shall publish periodic compliance report every month mentioning the details of grievances received and 
action taken thereon . 


( 4 ) The Ministry may call for such additional information from the publisher as it may 
consider necessary for the implementation of this Rule . 


CHAPTER VI 


MISCELLANEOUS 


19 . Disclosure of Information.- ( 1 ) A publisher and a self - regulating body , shall make true 
and full disclosure of all grievances received by it , the manner in which the grievances are disposed of , the 
action taken on the grievance , the reply sent to the complainant , the orders or directions received by it 
under these rules and action taken on such orders or directions . 


The information referred to in sub - rule ( 1 ) shall be displayed publicly and updated 


( 2 ) 
monthly 


( 3 ) Subject to any law for the time being in force , the publisher shall preserve records of 
content transmitted by it for a minimum period of sixty days and make it available to the self - regulating 
body or the Central Government , or any other Government agency , as may be requisitioned by them for 
implementation of these rules . 
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APPENDIX 


CODE OF ETHICS 


I 


News and current affairs : 


( i ) 


Norms of Journalistic Conduct of the Press Council of India under the Press Council Act , 


1978 ; 


( ii ) 


Programme Code under section 5 of the Cable Television Networks Regulation ) Act , 1995 ; 


( iii ) 


Content which is prohibited under any law for the time being in force shall not be published or 
transmitted . 


II 


Online curated content : 


( A ) 


General Principles : 


( a ) A publisher shall not transmit or publish or exhibit any content which is prohibited under any 

law for the time being in force or has been prohibited by any court of competent jurisdiction . 
( b ) A publisher shall take into consideration the following factors , when deciding to feature or 

transmit or publish or exhibit any content , after duly considering the implications of any content 
as falling under the following categories , and shall exercise due caution and discretion in 
relation to the same , namely : 

( i ) content which affects the sovereignty and integrity of India ; 
( ii ) content which threatens , endangers or jeopardises the security of the State ; 


( iii ) content which is detrimental to India's friendly relations with foreign countries ; 


( iv ) content which is likely to incite violence or disturb the maintenance of public order . 


( c ) A publisher shall take into consideration India's multi - racial and multi - religious context and 

exercise due caution and discretion when featuring the activities , beliefs , practices , or views of 
any racial or religious group . 


( B ) 


Content Classification : 


( i ) All content transmitted or published or exhibited by a publisher of online curated content shall be 
classified , based on the nature and type of content , into the following rating categories , namely : 
( a ) Online curated content which is suitable for children as well as people of all ages shall be 

classified as “ U ” rating : 
( b ) Online curated content which is suitable for persons aged 7 years and above , and can be viewed 

by a person under the age of 7 years with parental guidance , shall be classified as “ U / A 7+ " 

rating ; 
( c ) Online curated content which is suitable for persons aged 13 years and above , and can be 

viewed by a person under the age of 13 years with parental guidance , shall be classified as 

“ U / A 13+ ” rating ; 
( d ) Online curated content which is suitable for persons aged 16 years and above , and can be 

viewed by a person under the age of 16 years with parental guidance , shall be classified as 

“ U / A 16+ ” rating ; and 
( e ) Online curated content which is restricted to adults shall be classified as “ A ” rating . 


( ii ) The Content may be classified on the basis of . — i ) Themes and messages ; ii ) Violence ; iii ) Nudity ; 
iv ) Sex ; v ) Language ; vi ) Drug and substance abuse ; and ( vii ) Horror as described in the Schedule , as 
may be modified from time to time by the Ministry of Information & Broadcasting . 


( C ) Display of Classification : 

( a ) The publisher of online curated content shall prominently display the classification rating 

specific to each content or programme together with a content descriptor informing the user 
about the nature of the content , and advising on viewer discretion ( if applicable ) at the 
beginning of every programme enabling the user to make an informed decision , prior to 
watching the programme . 
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( b ) The publisher of online curated content making available content that is classified as U / A 13+ 

or higher shall ensure that access control mechanisms , including parental locks , are made 
available for such content . 


( c ) A publisher of online curated content which makes available content or programme that is 

classified as “ A ” shall implement a reliable age verification mechanism for viewership of such 
content . 


לל 


( d ) A publisher of online curated content must strive to include classification rating and consumer 

advice for their programmes in any print , televised or online promotional or publicity material 

and prominently display the classification rating specific to each such content . 
( D ) Restriction of access to certain curated content by a child : 
Every publisher of online curated content providing access to online curated content which has an “ A ” 
rating shall take all efforts to restrict access to such content by a child through the implementation of 
appropriate access control measures . 

Measures to improve accessibility of online curated content by persons with disabilities : 
Every publisher of online curated content shall , to the extent feasible , take reasonable efforts to improve the 
accessibility of online curated content transmitted by it to persons with disabilities through the 
implementation of appropriate access services . 


SCHEDULE 


Classification of any curated content shall be guided by the following sets of guidelines , namely : 


PARTI 


GENERAL GUIDELINES FOR CLASSIFICATION OF FILMS AND OTHER 
ENTERTAINMENT PROGRAMMES , INCLUDING WEB BASED SERIALS 


There are general factors that may influence a classification decision at any level and in connection with 
any issue and the following factors are elucidated which may be read along with Part II of the Guidelines - 


( a ) Context : 


Curated content may be considered in the light of the period depicted in such content and the 
contemporary standards of the country and the people to which such content relates . Therefore , the 
context in which an issue is presented within a film or video may be given consideration . Factors 
such as the setting of a work ( historical , fantasy , realistic , contemporary etc. ) , the manner of 
presentation of the content , the apparent intention of the content , the original production date of the 
content , and any special merits of the work may influence the classification decision . 


( b ) Theme : 


Classification decisions may take into the theme of any content but will depend significantly on the 
treatment of that theme , especially the sensitivity of its presentation . The most challenging themes 
( for example , drug misuse , violence , pedophilia , sex , racial or communal hatred or violence etc. ) are 
unlikely to be appropriate at the junior levels of classification . 


( c ) Tone and impact : 


Curated content may be judged in its entirety from the point of view of its overall impact . The tone 
of content can be an important factor in deciding the influence it may have on various groups of 
people . Thus , films / serials that have a stronger depiction of violence may receive a higher 
classification . 


( d ) Target audience : 
The classification of any content may also depend upon the target audience of the work and the 
impact of the work on such audience . 
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PART II 


ISSUE RELATED GUIDELINES 


This part of the guidelines comprises the issues and concerns that apply in varying degrees to all categories 
of classification and elaborates the general approach that may be taken in this regard to the same . These 
concerns are listed in alphabetical order , and are to be read with the four General Guidelines listed in Part I 


( a ) Discrimination : 


The categorical classification of content shall take into account the impact of a film on matters such 
as caste , race , gender , religion , disability or sexuality that may arise in a wide range of works , and 
the classification decision will take account of the strength or impact of their inclusion . 
( b ) Psychotropic substances , liquor , smoking and tobacco : 
Films or serials , etc. that as a whole portray misuse of psychotropic substances , liquor , smoking and 
tobacco would qualify for a higher category of classification . 


( c ) Imitable behaviour : 


( 1 ) 


Classification decisions may take into account any portrayal of criminal and violent behaviour 


with weapons . 


( 2 ) Portrayal of potentially dangerous behaviour that are likely to incite the commission of any 

offence ( including suicide , and infliction of self - harm ) and that children and young people 

may potentially copy , shall receive a higher classification , 
( 3 ) Films or serials with song and dance scenes comprising lyrics and gestures that have sexual 

innuendos would receive a higher classification . 
( d ) Language : 
( 1 ) Language is of particular importance , given the vast linguistic diversity of our country . The use 

of language , dialect , idioms and euphemisms vary from region to region and are culture 
specific . This factor has to be taken into account during the process of classification of a work 

in a particular category . 
( 2 ) Language that people may find offensive includes the use of expletives . The extent of offence 

may vary according to age , gender , race , background , beliefs and expectations of the target 
audience from the work as well as the context , region and language in which the word , 

expression or gesture is used . 
( 3 ) It is not possible to set out a comprehensive list of words , expressions or gestures that are 

acceptable at each category in every Indian language . The advice at different classification 
levels , therefore , provides general guidance to consider while judging the level of classification 

for content , based on this guideline . 
( e ) Nudity : 
( 1 ) No content that is prohibited by law at the time being in force can be published or transmitted . 
( 2 ) Nudity with a sexual context will receive a higher classification of “ A ” . 
( f ) Sex : 

No content that is prohibited by law at the time being in force can be published or transmitted . The 
classification of content in various ratings from U / A 16+ to " A " shall depend upon the portrayal of 
non - explicit ( implicit ) to explicit depiction of sexual behaviour . 
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( g ) Violence : 


Classification decisions shall take account of the degree and nature of violence in a work . 
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